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प्रमखु शब्‍द और परिभाषाए ं

आधार सबंद्ध खाता खाताधारक के विशिष्‍ट 12 अंकों के आधार नंबर स ेजडु़ा ब ैंक खाता। 

आधार साधित भगुतान प्रणाली 
[एईपीएस]

एईपीएस बैंक द्वारा सचंालित मॉडल ह ैजो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी ब ैंक के 
कारोबार प्रतिनिधि के माध्यम स ेपीओएस (माइक्रो-एटीएम) पर ऑनलाइन अंतरपरिचालनीय वित्तीय 
समावेशन लनेदेन को सभंव बनाती ह।ै 

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन 
[एएसबीए]

एएसबीए निवशक द्वारा किया गया एप्लिकेशन ह ैजिसमें स्व-प्रमाणित सिडंिकेट बैंक (एससीएसबी) 
को एक निर्गम का अभिदान करने के लिए बैंक खाते में एप्लिकेशन राशि को ब्लॉक करने का 
एक प्राधिकर होता ह।ै 

प्रबंधनाधीन आस्ति
[एयएूम]

प्रबंधनाधीन आस्ति (एयएूम) स ेअभिप्रेत ह ैआस्तियों का कुल मलू्य जिस ेकिसी वित्तीय संस्था या 
निवश स ेजड़ेु पशेवेर व्यक्ति द्वारा अपने निवशकों की ओर स ेप्रबंधित किया जाता ह।ै 

अटल पेंशन योजना [एपीवाई] एपीवाई एक स्वैच्छिक, आवधिक अंशदान-आधारित प ेंशन प्रणाली ह,ै जिसके तहत अभिदाता को कें द्र 
सरकार स ेकतिपय पेंशन लाभ प्राप्त होते ह ैं। 

ब ैंकिग आउटलटे घरेल ूअनसुचूित वाणिज्यिक बैंक (डीएससीबी), लघ ु वित्त बैंक (एसएफबी) और भगुतान बैंक 
(पीबी) के ‘ब ैंकिग आउटलटे’ का तात्पर्य ह ैएक नियत स्थल सवेा सपुरु्दगी इकाई, जिसका सचंालन 
बैंक के कर्मचारियों या उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा किया जाता ह।ै ऐस ेआउटलटेों में जमाराशियां 
स्वीकार करने, चकेों के नकदीकरण/ नकद आहरण या धन उधार देने की सवेाए ंसप्ताह में कम स े
कम पांच दिन प्रति दिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रदान की जाती ह ैं। 

बनुियादी बचत बैंक जमा खाता 
[बीएसबीडीए]

बनुियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता एक प्रकार का बचत खाता ह ैजिसमें न्यूनतम शषे 
राशि की आवश्यकता के बिना, बनुियादी न्यूनतम सवुिधाए ंनिःशलु्क उपलब्ध कराई जाती ह ैं। 

परिबद्ध तर्क सगंतता [बाउंडेड 
रैशनैलिटी]

परिबद्ध तर्क सगंतता हरे्बर्ट ए. साइमन (1957) द्वारा पशे किया गया एक शब्द ह,ै जो यह दर्शाता ह ै
कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में लिए जाने वाल ेनिर्णयों पर परिपरू्ण तर्क सगंतता की सीमाओं 
के कारण व्यवहारमलूक परू्वाग्रह का तत्व मौजदू होता ह।ै

बंडलबद्ध उत्पाद बंडलबद्ध उत्पादों स ेअभिप्रेत ह ैऐस ेवित्तीय उत्पाद, जिन्‍ह ें एक साथ पकै करके वितरित किया जाता 
ह,ै परंत ुये उत्‍पाद अलग-अलग भी उपलब्‍ध होते ह ैं। 

कारोबार प्रतिनिधि [बीसी] कारोबार प्रतिनिधि खदुरा एजेंट होते ह ैं जिन्ह ें ब ैंकों द्वारा ब ैंक शाखा/एटीएम के अलावा अन्य स्थानों 
पर बैंकिग सवेाए ंप्रदान करने के लिए नियकु्त किया जाता ह।ै 

वित्तीय साक्षरता कें द्र [सीएफएल]
वित्तीय जागरूकता सदंेशों का प्रचार-प्रसार करने और वित्तीय साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए 
गैर-सरकारी सगंठनों और प्रायोजक बैंकों के सहयोग स ेब्लॉक स्तर पर सीएफएल स्थापित किए 
जाते ह ैं। 

कें द्रीकृत केवाईसी [सीकेवाईसी] 
रजिस्ट्री 

कें द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड की एक कें द्रीकृत रिपोज़िटरी ह,ै 
जिसमें समान केवाईसी मानदंड होते ह ैं और जिसस ेसमचू ेक्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड का उपयोग आपस 
में किया जा सकता ह।ै इसका उद्देश्य उस स्थिति में केवाईसी दस्तावजों को तैयार करने के बोझ को 
कम करना ह ैऔर हर बार सत्यापन प्रक्रिया स ेबचाना ह ैजब ग्राहक किसी वित्तीय इकाई के साथ 
एक नए सिरे स ेसबंंध स्थापित करता ह।ै 

नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी 
रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली 
[सीएफसीएफआरएमएस]

नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली डिजिटल बैंकिग / क्रेडि ट / डेबिट 
कार्ड, भगुतान मध्यस्थों, यपूीआई आदि के उपयोग के कारण होने वाली वित्तीय साइबर धोखाधड़ी 
और मौद्रिक हानि की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए विकसित की गई ह।ै शिकायतों की सचूना हले्पलाइन 
नंबर 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम स ेदी जा सकती ह।ै
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डार्क  पटैर्न किसी प्लैटफार्म पर यआूई/ यएूक्स (उपयोगकर्ता इटंरफेस/ उपयोगकर्ता एक्सपीरियंस) का उपयोग 
करते हएु की जाने वाली कवायदों या भ्रामक डिजाइन पटैर्नों को डार्क  पटैर्न कहा जाता ह;ै इन पटैर्नों 
का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को ऐस ेकदम उठाए जाने हते ुगमुराह किया जाता ह ैया ठगा 
जाता ह ैजो मलूत: वे उठाना नही ंचाहते ह ैं; इसके कारण उपभोक्ताओं को स्वयं सोचने या निर्णय लनेे 
या चयन करने स ेरोका जाता ह;ै यह गमुराहकारी विज्ञापन या अनचुित व्यापार प्रथा या उपभोक्ताओं 
के अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आता ह।ै

डी-डुप्लीकेशन डी-डुप्लीकेशन सवु्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया ह ैजिसमें एक ही जानकारी के दोहराव को समाप्त 
करके अनावश्यक डेटा को परिमार्जित किया जाता ह।ै 

डिजिटल केवाईसी डिजिटल केवाईसी का अर्थ ह ैग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप स ेवैध दस्तावज या 
आधार रखने का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नही ंकिया जा सकता ह।ै साथ ही, इस प्रक्रिया में 
विनियमित संस्थाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा लाइव फोटो लिया जाना शामिल ह ैजिसमें उस 
स्थान के अक्षांश और देशांतर (लटैिट्यूड और लांगिट्यूड) की स्थिति भी अंकित होती ह।ै

डिजिटल भगुतान सचूकांक भारतीय रिज़र्व ब ैंक ने देश भर में भगुतान के डिजिटलीकरण की मात्रा का पता लगाने के लिए एक 
सम्मिश्र डिजिटल भगुतान सचूकांक (डीपीआई) का निर्माण किया ह।ै 

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर 
[डीपीआई]

डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना (डीपीआई) का अभिप्राय एक बनुियादी ढांच-ेआधारित दृष्टिकोण स े
ह।ै इसमें सार्वजनिक हित में निर्मित एक ऐस ेपारिस्थितिकी तंत्र (जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, बाजार 
और गवर्नेंस शामिल ह ैं) के माध्यम स ेसामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग 
किया जाता ह ैऔर इसमें विनायमकीय सरुक्षा सीमाओं के भीतर प्रतिस्पर्धी निजी नवोन्‍मेष का लाभ 
उठाया जाता ह।ै

कृषक उत्पादक सगंठन [एफपीओ] यह एक प्रकार का उत्पादक सगंठन (पीओ) ह ैजिसके सदस्य किसान ह ैं। पीओ किसी भी उपज के 
उत्पादकों के सगंठन का एक सामान्य नाम ह,ै जैस-े कृषि, कृषीतर उत्पाद, कारीगर उत्पाद, आदि। 

वित्तीय समावेशन सचूकांक 
[एफआई-सचूकांक]

भारतीय रिज़र्व ब ैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की मात्रा को आकंने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय 
समावेशन सचूकांक (एफआई-सचूकांक) की स्थापना की ह।ै एफआई-सचूकांक की सकंल्पना एक 
व्यापक सचूकांक के रूप में की गई ह ैजिसमें सरकार और सबंंधित क्षेत्रीय विनियामकों के परामर्श 
स ेब ैंकिग, निवश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के ब्यौरे शामिल किए जाते ह ैं। 

वित्तीय जागरूकता और ज्ञान वित्तीय जागरूकता का तात्पर्य व्यापक सकंल्पनात्मक चितंन ह।ै परंत,ु वित्तीय ज्ञान सदंर्भ और 
प्रक्रिया सापके्ष ह ैतथा यह एक व्यावहारिक क्षमता ह ैजिस ेउपयोग में लाया जा सकता ह।ै

वित्तीय साक्षरता कें द्र [एफएलसी] एफएलसी की स्थापना जिलों के अग्रणी बैंकों द्वारा की जाती ह।ै एफएलसी किसानों, सकू्ष्म उद्यमियों, 
स्वयं सहायता समहूों (एसएचजी), स्कू ली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता 
शिविरों का आयोजन करते ह ैं। 

वित्तीय आयोजना वित्तीय आयोजना एक ऐसी प्रक्रिया ह ैजिसमें जीवन के लक्ष्यों को परूा करने के लिए किसी के 
वित्तीय ससंाधनों का उपयोग और प्रबंधन सोच-समझकर तथा नप-ेतलु ेतरीके स ेकिया जाता ह।ै 

फिनटेक यह दो अलग-अलग शब्दों, ‘फाइनैन्स‘ (वित्त) और ‘टेक्नॉलजी‘ (प्रौद्योगिकी) का एक भाषाई मिश्रण 
ह।ै फिनटेक का उपयोग विभिन्न प्रकार के ऐस ेतकनीकी नवाचारों के सगं्रह को दर्शाने के लिए 
किया जा रहा ह ैजिसका प्रभाव वित्तीय सवेाओं पर पड़ता ह।ै 

नियत कें द्र वाल ेकारोबार प्रतिनिधि 
[एफबीसी] आउटलटे

एफबीसी आउटलटे बैंक का एक ऐसा ‘ब ैंकिग आउटलटे’ ह ैजो एक निश्चित कें द्र वाली सवेा वितरण 
इकाई ह,ै जिसका सचंालन उसके कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) द्वारा किया जाता ह।ै यहां जमा स्वीकार 
करने, चकेों के नकदीकरण/ नकद निकासी या धन उधार देने की सवेाए ंसप्ताह में कम स ेकम पांच 
दिन न्यूनतम 4 घंटे प्रति दिन प्रदान की जाती ह ैं। 
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तत्काल भगुतान सवेा 
[आईएमपीएस]

आईएमपीएस एक तत्काल भगुतान सवेा ह ैजो चौबीस घंटे उपलब्ध ह।ै यह सवेा भारतीय राष्ट्रीय 
भगुतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रदान की जाती ह ैजो ग्राहकों को परेू भारत में ब ैंकों और 
आरबीआई द्वारा अधिकृत परू्वदत्त भगुतान लिखत (पीपीआई) के माध्यम स ेतरंुत धन अंतरित करने 
की सवुिधा उपलब्ध कराती ह।ै 

निष्क्रिय बीसी एक बीसी एजेंट को उस स्थिति में निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता ह ैजब उसने या तो कोई 
लनेदेन (वित्तीय / गैर-वित्तीय) नही ंकिया ह ैया 3 माह (90 दिन) की अवधि के लिए लॉग-इन 
नही ंकिया ह।ै 

इडंिया स्टैक इडंिया स्टैक भारत में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाल ेडीपीआई के एक सटे का सामहूिक 
नाम ह;ै इसमें तीन अलग-अलग स्तर शामिल ह ैं- विशिष्ट पहचान (आधार), मानार्थ भगुतान प्रणाली 
(एकीकृत भगुतान इटंरफेस, आधार भगुतान ब्रिज, आधार साधित भगुतान सवेा), और डेटा विनिमय 
(डिजिलॉकर और खाता एग्रीगेटर)।

भारतीय बैंक सघं [आईबीए] आईबीए भारत में ब ैंकिग पारिस्थितिकी तंत्र में ब ैंकों और अन्य संस्थाओं का एक सघं ह।ै 

निष्क्रिय खाते यदि खाते में दो वर्ष स ेअधिक अवधि के लिए कोई ‘ग्राहक द्वारा सचंालित लनेदेन’ नही ंहो रहा ह ै
तो उस ेनिष्क्रिय माना जाएगा। 

अंतरपरिचालनीयता ‘अंतरपरिचालनीयता‘ तकनीकी सगंत व्यवस्था ह ैजो एक भगुतान प्रणाली का उपयोग अन्य भगुतान 
प्रणालियों के सयंोजन में करने में सक्षम बनाती ह।ै 

जन शिक्षण संस्थान [जेएसएस] जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) भारत सरकार की एक योजना ह ै(कौशल विकास और उद्यमिता 
मंत्रालय) जिसका उद्देश्य 15-45 वर्ष के आय ुवर्ग में निरक्षर, नव-साक्षर, 8वी ंतक की शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तियों और 12वी ंकक्षा तक स्कू ल छोड़ने वाल ेव्यक्तियों को अनौपचारिक तरीके स ेव्यावसायिक 
कौशल प्रदान करना ह।ै

जन सरुक्षा योजनाएं जन सरुक्षा योजनाए ं भारत सरकार की सामाजिक सरुक्षा योजनाए ं (बीमा और पेंशन) ह ैं और 
इसमें प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सरुक्षा बीमा योजना 
(पीएमएसबीवाई) (बीमा योजनाए)ं और अटल पेंशन योजना (प ेंशन योजना) की पहल शामिल ह ैं। 

सकू्ष्म उद्यम ऐस ेउद्यमों को सकू्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता ह,ै जिनके मामल ेमें सयंंत्र और मशीनरी 
या उपकरण में निवश ` 2.5 करोड़ स ेअधिक नही ंह ैऔर कुल कारोबार ` 10 करोड़ स ेअधिक 
नही ंह।ै 

सकू्ष्म वित्त कम आय वाल ेपरिवारों, यानी ` 3 लाख तक की वार्षिक आय वाल ेपरिवारों के व्यक्ति (व्यक्तियों) 
को दिए जाने वाल ेसपंार्श्वि क प्रतिभतूि-मकु्त सभी ऋणों को सकू्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना जाता ह।ै 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक [नाबार्ड]

नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक ह,ै जिसकी स्थापना सतत एवं साम्यिक कृषि और ग्रामीण विकास 
को बढ़ावा देने के लिए 1982 में ससंद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। 

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कें द्र 
[एनसीएफई]

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) भारतीय रिज़र्व ब ैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभतूि और 
विनिमय बोर्ड (सबेी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और 
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रवर्तित धारा 8 (गैर-
लाभकारी) कंपनी ह।ै 

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग 
पोर्टल [एनसीआरपी]

गृह मंत्रालय, भारत सरकार साइबर अपराधों स ेनिपटने के लिए ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय 
कें द्र (आई4सी)’ नामक एक योजना समन्वित और व्यापक तरीके स ेलाग ूकर रहा ह।ै एनसीआरपी 
आई4सी के घटकों में स ेएक ह ैजो सभी प्रकार के साइबर अपराधों को दर्ज करने की सवुिधा प्रदान 
करता है
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली [एनपीएस] राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा अधिसचूित एक परिभाषित अंशदायी प ेंशन प्रणाली ह।ै 

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रे मवर्क  
[एनएसक्यूएफ]

एनएसक्यूएफ ज्ञान, कौशल और अभिक्षमता के स्तरों पर आधारित योग्यता की शृंखला उपलब्ध 
कराता ह।ै इन स्तरों का निर्धारण शिक्षार्थियों के अध्ययन के परिणामों के अनरुूप किया जाता ह ै
भल ेही वे औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम स ेप्राप्त किए गए हों। 

राष्ट्रीय इलके्ट्रॉनिक निधि अंतरण 
[एनईएफटी]

नेशनल इलके्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक राष्ट्रव्यापी कें द्रीकृत भगुतान प्रणाली ह ैजिसका 
स्वामित्व भारतीय रिज़र्व ब ैंक (आरबीआई) के पास ह ैऔर जिसका सचंालन आरबीआई द्वारा किया 
जाता ह।ै 

न्यू ट ुक्रेडि ट पहली बार ऋण लनेे वाल ेउधारकर्ता (न्यू ट ुक्रेडि ट अकाउंट) (नया उधारकर्ता) का तात्पर्य उन 
व्यक्तियों/ संस्थाओं स ेह ैजिन्होंने परू्व में ब ैंक स ेकोई क्रेडि ट सवुिधा नही ंप्राप्त की थी और जो पहली 
बार ब ैंक स ेक्रेडि ट सवुिधा प्राप्त कर रही ह ैं। 

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघ ु
व्यवसाय विकास संस्थान 
[एनआईईएसबीयडूी]

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघ ुव्यवसाय विकास संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक 
सगंठन ह,ै जो उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनसुंधान 
आदि जैस ेकार्यों स ेसबंद्ध ह।ै 

गैर-विशिष्ट बीसी आउटलटे ऐस ेआउटलटे/ कें द्र जो न केवल बीसी सवेाओं तक सीमित ह ैं बल्कि प्राथमिक कारोबार के अलावा 
मोबाइल रिचार्ज, किराना दकुान आदि जैस ेऐडऑन भी उपलब्ध कराते ह ैं।

एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना प ेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट पशे 
किया ह,ै जो आर्थिक रूप स ेवंचित लोगों के लिए समहू सर्विसिगं पर आधारित एक कम शलु्क 
मॉडल ह।ै 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 
[एनआरएलएम]

एनआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमखु गरीबी उन्मूलन 
कार्यक्रम ह।ै

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 
[एनएसडीसी]

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 
2013 की धारा 8 के अनरुूप) की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी 
ह।ै यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी 
(पीपीपी) मॉडल के रूप में विभिन्न कौशल विकास पहलों को बढ़ाने, समर्थन और समन्वय करने 
के लिए सचंालनरत ह।ै 

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 
[पीएमकेवीवाई]

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) देश में निःशलु्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण 
प्रदान करके और कौशल प्रमाणन के लिए यवुाओं को मौद्रिक परुस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित 
करते हएु कौशल विकास को संवर्धित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि स े2015 में शरुू की गई थी। 

सभंाव्‍यता यकु्‍त ऋण योजना 
[पीएलपी]

पीएलपी जिल ेमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण की सभंाव्‍यता का विस्तृत वैज्ञानिक मलू्यांकन प्रदान 
करता ह।ै इसमें क्षेत्र विशिष्ट अवसरंचना अंतरालों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध 
क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाल ेमहत्वपरू्ण 
मध्यक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता ह।ै

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा 
योजना [पीएमजेजेबीवाई]

पीएमजेजेबीवाई भारत सरकार द्वारा शरुू की गई एक बीमा योजना ह,ै जो 18 स े50 वर्ष के आय ु
वर्ग के व्यक्तियों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती ह।ै यह पीएमएसबीवाई और एपीवाई के साथ 
सरकार की जन सरुक्षा योजना का हिस्सा ह।ै 

प्रधान मंत्री सरुक्षा बीमा योजना 
[पीएमएसबीवाई]

पीएमएसबीवाई भारत सरकार द्वारा शरुू की गई एक दरु्घटना बीमा योजना ह,ै जो 18 स े70 वर्ष 
के आय ु वर्ग के व्यक्तियों को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती ह।ै यह 
पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई के साथ सरकार की जन सरुक्षा योजना का हिस्सा ह।ै 
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रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट 
[आरटीए]

रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट ट्रस्ट या संस्था ह ैं जो म्यूचअुल फंड हाउस की सवुिधा के लिए निवशकों 
के लनेदेन के विस्तृत रिकॉर्ड को पंजीकृत और बनाए रखते ह ैं। 

वि‍नयामकीय परीक्षण स्‍थल 
[स ैंडबॉक्स]

वि‍नयामकीय परीक्षण स्‍थल (स ैंडबॉक्स) पात्र संस्थाओं को नियंत्रित वातावरण में अपने अभिनव 
उत्पादों या सवेाओं का लाइव परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता ह।ै यह विनियामक, नवप्रवर्तकों, 
वित्तीय सवेा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच एक सहयोगात्‍मक व्‍यवस्‍था ह।ै

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण 
संस्थान [आर-सटेी]

बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण यवुाओं के आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और 
कौशल उन्नयन को सनुिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग 
स ेब ैंकों द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन किया जाता ह।ै 

स्व-विनियामक सगंठन 
[एसआरओ]

स्व-विनियामक सगंठन (एसआरओ) व्यवसायियों की तकनीकी विशषेज्ञता का लाभ उठाकर 
विनियमों की प्रभावकारिता को बढ़ाते ह ैं और विनियामकों के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य 
करते हएु विनियामक नीतियों को तैयार करने/ ठीक करने में सहायता करते ह ैं। 

भारतीय लघ ुउद्योग विकास बैंक 
[सिडबी]

भारतीय ससंद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को स्थापित भारतीय लघ ुउद्योग विकास 
बैंक (सिडबी), सकू्ष्म, लघ ुऔर मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के सवंर्धन, वित्तपोषण और विकास 
के साथ-साथ इसी प्रकार की गतिविधियों में कार्यरत संस्थाओं के कार्यसचंालन के समन्वय के लिए 
प्रमखु वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता ह।ै 

स्किल इडंिया डिजिटल हब स्किल इडंिया डिजिटल हब को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम स ेभारतीय व्यक्तियों को कौशल, 
पनुर्कौशल और कौशल-उन्‍नयन करने के लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै साथ ही, यह कर्मचारियों 
और नियोक्ताओं के बीच एक सते ुके रूप में कार्य करता ह ैऔर शकै्षिक संस्थानों को उद्योग की 
मांगों के अनसुार पाठ्यक्रम बनाने/ सशंोधित करने की अनमुति देता ह।ै 

स्किल इडंिया मिशन स्किल इडंिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमखु पहल ह।ै कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में प्रशिक्षण कें द्रों के माध्यम स ेविभिन्न 
कौशल विकास कार्यक्रम/ योजनाए ंकार्यान्वित कर रहा ह।ै 

राज्य स्तरीय बैंकर समिति 
[एसएलबीसी]

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का गठन अप्रैल 1977 में एक शीर्ष अंतर-ससं्थागत मंच (जिसमें ब ैंक, 
सरकारी विभाग, विकास वित्त संस्थाए ंआदि शामिल ह ैं) के रूप में राज्य के विकास के लिए एक 
समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वय तंत्र स्‍थापित करने के लिए किया गया था। 

सतत विकास लक्ष्य [एसडीजी] सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जो कि 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक सटे ह ैं, 2015 में सयंकु्त राष्ट्र 
द्वारा गरीबी समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सनुिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक 
आह्वान के रूप में अपनाया गया था कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। 

वहनीय ऋणग्रस्तता वहनीय ऋणग्रस्तता का प्रमखु सिद्धांत यह सनुिश्चित करना ह ैकि बकाया ऋणों के लिए मासिक 
चकुौती की राशि परिवार की मासिक आय के आधे हिस्‍से स ेअधिक न हो। 

टियर V और VI कें द्र जनसखं्या (जनगणना 2011) के अनसुार कें द्रों का टियर-वार वर्गीकरण।
टियर V – 5,000 स े9,999 तक की जनसखं्या वाल ेकें द्र।
टियर VI- 5,000 स ेकम जनसखं्या वाल ेकें द्र। 

उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का उद्यम सहायता प्‍लेटफॉर्म उद्यम पंजीकरण सखं्या और उद्यम 
सहायता प्रमाणपत्र के सृजन के लिए सहायता प्रक्रिया के माध्यम स ेअनौपचारिक सकू्ष्म उद्यमों के 
ऑनलाइन पंजीकरण की सवुिधा प्रदान करता ह।ै
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प्रमखु शब्‍द और परिभाषाए ं

एकीकृत भगुतान इटंरफ़े स 
[यपूीआई] लाइट

यपूीआई-लाइट एक भगुतान सोल्यूशन ह ैजो तत्काल विप्रेषक बैंक की कोर बैंकिग प्रणालियों का 
उपयोग किए बिना कम मलू्य के लनेदेन को साकार करने के लिए मौजदूा यपूीआई पारिस्थितिकी 
तंत्र प्रोटोकॉल का सचंालन करता ह।ै वर्तमान में दिन में एक बार में ` 1000 का लनेदेन और संचित 
रूप स ेअधिकतम कुल ` 10000 का लनेदेन किया जा सकता ह ैतथा एक अवसर पर ` 5000 
की अधिकतम शषे राशि रखी जा सकती ह।ै 

एकीकृत भगुतान इटंरफ़े स 
[यपूीआई] लाइट एक्स

यपूीआई लाइट एक्स यपूीआई लाइट के समान ह,ै परंत ुअंतर यह ह ैकि इसस ेइटंरनेट कनेक्टिविटी 
के बिना ऑफ़लाइन भगुतान किया जा सकता ह,ै और इस प्रकार यह मौजदूा यपूीआई की कार्यक्षमता 
को बढ़ाता ह।ै वर्तमान में दिन में ` 500 का लनेदेन और संचित रूप स ेअधिकतम कुल ` 4000 
का लनेदेन किया जा सकता ह ैतथा एक अवसर पर ` 2000 की अधिकतम शषे राशि रखी जा 
सकती ह।ै 

असरंचित परूक सवेा डेटा 
[यएूसएसडी]

यएूसएसडी (असरंचित परूक सवेा डेटा) एक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस 
(जीएसएम) प्रोटोकॉल ह ैजिसका उपयोग टेक्स्ट मैसजे भेजने के लिए किया जाता ह।ै भारत में, 
*99# एनपीसीआई की यएूसएसडी-आधारित मोबाइल बैंकिग सवेा ह।ै 

सघं-शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर 
समिति [यटूीएलबीसी]

एसएलबीसी की भांति सघं-शासित क्षेत्र स्तर पर एक मंच (भारत में 28 राज्य और 8 सघं-शासित 
क्षेत्र ह ैं)
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कार्यकारी सारांश

वित्‍तीय समावेशन हते ु राष्‍ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 

2019-2024 ने वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के समग्र 

प्रयासों स ेराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का दायरा 

बढ़ाने और उसकी गति बनाए रखने में सहायता प्रदान करने 

के लिए भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों का विज़न और 

प्रमखु उद्देश्य निर्धारित किए। इसका उद्देश्य आर्थिक खशुहाली, 

समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि स ेवित्तीय 

साक्षरता और उपभोक्ता सरंक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ 

वित्तीय समावेशन को व्यापक, गहन और गतिशील बनाना 

था। एनएसएफआई: 2019-24 की पांच वर्ष की अवधि में 

वित्तीय समावेशन की पहुंच, उपयोग और गणुवत्ता के आयामों 

में व्‍यापक सधुार देखा गया।

2. बैंक खाता स्‍वामित्‍व की निकट परिपरू्णता, भौतिक व 

डिजिटल ऐक्‍सेस अवसरंचना के विस्‍तार तथा ग्राहक जागरूकता 

एवं सरंक्षण उपायों में सधुारों के लाभों का उपयोग करते हएु 

और इस यात्रा में अग्रसर होते हएु एनएसएफआई:2025-30 

का उद्देश्‍य वित्‍तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करना 

ह।ै इसके अंतर्गत वित्‍तीय साक्षरता, ग्राहक जागरूकता और 

ग्राहक सरंक्षण के लिए उपाय करते हएु विभिन्‍न प्रकार की 

औपचारिक वित्‍तीय सवेाओं को सलुभ और प्रभावी रूप में 

उपलब्‍ध करवाना शामिल ह।ै एनएसएफआई एक सहक्रिया-

त्मक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को अपनाने और अंतिम छोर 

तक पहुंच की गणुवत्ता और सगंतता को सधुारने के प्रति ध्यान 

कें द्रित करता ह ैतथा वित्‍तीय सवेाओं के प्रभावी उपयोग को 

कौशल व आजीविका की पहलों स ेजोड़ता ह।ै 

3. एनएसएफआई: 2025-30 दस्तावज में पांच अध्याय 

शामिल ह ैं। अध्याय-I एनएसएफआई: 2019-24 का 

सिहंावलोकन प्रस्तुत करता ह।ै यह एनएसएफआई: 2019-

24 के तहत कार्यनीतिक स्तंभों और मील के पत्थरों पर 

प्रकाश डालता ह ैऔर अपने मील के पत्थरों को हासिल करने 

की दिशा में हईु प्रगति का विस्तृत मलू्यांकन प्रदान करता ह।ै 

4. अध्याय-॥ में वित्तीय समावेशन के प्रमखु पहलओुं स े

सबंंधित प्रवृत्तियों, यथा- बैंकिग अवसरंचना, प्रति व्यक्ति 

बैंक खातों/ कार्डों की सखं्या, ब ैंक जमाराशियां, क्रेडि ट, 

और म्यूचअुल फंड - प्रबंधनाधीन आस्तियां, बीमा/ पेंशन 

अभिदाता और समर्थक अवसरंचना, डिजिटल लनेदेनों की 

मात्रा और मलू्य, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और सहभागी, 

और वित्तीय समावेशन सचूकांक को प्रस्तुत करके भारत में 

वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्ले षण किया गया ह।ै 

यह विश्ले षण विभिन्न वित्तीय समावेशन मापदंडों में अच्छी 

प्रगति दर्शाता ह।ै इस अध्याय में अनभुवजन्य अध्ययनों के 

आधार पर वित्तीय समावेशन के लिए आपरू्ति और मांग 

पक्ष की कतिपय बाधाओं पर भी चर्चा की गई ह,ै ताकि 

एनएसएफआई: 2025-30 की सिफारिशें उपयकु्त नीतिगत 

समाधानों के माध्यम स ेऐसी बाधाओं को दरू करने के अनरुूप 

तैयार की जा सकें ।

5. एनएसएफआई दस्तावज के अध्याय-III में यह रेखांकित 

किया गया ह ै कि वित्तीय समावेशन का अधिदेश, वित्तीय 

सवेाओं का ऐक्सेस उपलब्‍ध कराने तक ही सीमित नही ंह,ै 

बल्कि लोगों की खशुहाली के लिए वित्तीय सवेाओं के प्रभावी 

उपयोग को सनुिश्चित करना ह,ै जिसस ेवित्तीय सरुक्षा, वित्तीय 

समतु्थानशीलता और वित्तीय अनशुासन के सदंर्भ में वांछनीय 

परिणाम प्राप्त हो सकते ह ैं। एनएसएफआई: 2025-30 का 

विज़न आजीविका सक्षमकर्ताओं, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल 

सार्वजनिक अवसरंचना और ग्राहक सरंक्षण द्वारा विधिवत 

समर्थित साम्यिक, दायित्वपरू्ण, उपयकु्त और किफायती वित्तीय 

सवेाओं की उपलब्‍धता सनुिश्चित करने के लिए हितधारकों 

के समन्वित प्रयासों के साथ वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी 

तंत्र को मजबतू करना ह।ै एनएसएफआई: 2025-30 की 

समयावधि को सयंकु्त राष्ट्र के सतत विकास 2030 एजेंडा 

के अनरुूप निर्धारित किया गया ह।ै 2030 के वैश्विक 

एजेंडा -सार्वभौमिकता का सिद्धांतः ‘कोई छूट न जाए’, बह-ु
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आयामी विकास, और एनएसएफआई के कार्यनीतिक उद्देश्य 

- जनसाधारण, विशषे रूप स े दरु्बल व सीमांत लोगों की 

खशुहाली, के बीच काफी समानता ह।ै 

6. एनएसएफआई: 2025-30 का अध्याय-IV देश में वित्तीय 

समावेशन की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में निम्नलिखित 

पांच कार्यनीतिक उद्देश्यों (पंच-ज्योति) को सामने रखता ह।ै

I. परिवारों और सकू्ष्म उद्यमों को वित्तीय सरंक्षा और वित्तीय 

सरुक्षा प्रदान करने के लिए साम्यिक, दायित्वपरू्ण, उपयकु्त 

और किफायती तरीके स े विभिन्न प्रकार की वित्तीय सवेाए ं

उपलब्ध कराना और उनके उपयोग में सधुार करना।

II. महिलाओं की अगवुाई वाल े वित्तीय समावेशन के लिए 

लैंगिक सवेंदनशीलता वाला दृष्टिकोण अपनाना और परिवारों, 

विशषे रूप स ेअल्‍प सवेा-प्राप्‍त व दरु्बल वर्गों के लोगों की 

वित्तीय समतु्थानशीलता में सधुार के लिए विभेदित कार्यनी-

तियां अपनाना।

III. आजीविका, कौशल विकास और समर्थक पारिस्थितिकी 

तंत्र तथा वित्तीय समावेशन के साथ उनके सबंंधों का तालमेल 

करना।

IV. वित्तीय अनशुासन को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के 

रूप में वित्तीय शिक्षा का उपयोग करना।

V. ग्राहक सरंक्षण और शिकायत निवारण उपायों की गणुवत्ता 

और विश्वसनीयता को मजबतू करना।

7. पंच-ज्योति के तहत कार्यनीतिक उद्देश्यों में 47 कार्रवाई 

बिदओुं के माध्यम स ेलाग ूकी जाने वाली सरंचित सिफारिशें 

ह ैं, जिनमें निगरानी और मापन तंत्र पर अध्याय-V में उल्लिखित 

तीन मापन तंत्रों स े सबंंधित कार्रवाई बिद ु शामिल ह ैं। इस 

कार्यनीति में वित्तीय समावेशन के उपयोग और गणुवत्ता के 

पहलओुं को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दिया गया ह,ै 

वही ं अंतिम छोर तक पहुंच में सधुार किया गया ह ै तथा 

निगरानी एवं मापन तंत्र में प्रभावकारिता और सटीकता को 

सनुिश्चित किया गया ह।ै एनएसएफआईः 2025-30 के 

अंतर्गत कार्रवाई बिद ुऔर समय-सीमा वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न 

विनियामकों (भारतीय रिज़र्व ब ैंक – आरबीआई, भारतीय 

प्रतिभतूि और विनिमय बोर्ड – सबेी, बीमा विनियामक और 

विकास प्राधिकरण – आईआरडीए, प ेंशन फंड नियामक और 

विकास प्राधिकरण – पीएफआरडीए), और उनके सबंंधित 

क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाल ेवित्तीय सवेा प्रदाताओं, साथ 

ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – नाबार्ड, राष्ट्रीय 

कौशल विकास निगम – एनएसडीसी, और राष्ट्रीय वित्तीय 

शिक्षा कें द्र – एनसीएफई, के मध्य वितरित ह ैं । 

8. सारतः, एनएसएफआईः 2025-30 पिछली कार्यनीति की 

अवधि में हईु उन्नति व प्रगति का लाभ उठाते हएु जनसाधारण 

की खशुहाली की दिशा में वित्तीय समावेशन के पारिस्थितिक 

तंत्र के गहनीकरण व सदुृढ़ता के लिए कार्यनीतिक विज़न व 

प्रगति-पथ स्थापित करने हते ुप्रयासरत ह।ै
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अध्याय - I

वित्तीय समावशेन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 
2019-24: एक सिहावलोकन

वित्‍तीय समावेशन हते ु राष्‍ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 
2019-2024 ने वित्तीय समावेशन नीतियों के दृष्टिकोण और 
प्रमखु उद्देश्यों को निर्धारित किया ताकि वित्तीय क्षेत्र के सभी 
हितधारकों के प्रयासों को समेकित करते हएु राष्ट्रीय स्तर पर 
वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का दायरा बढ़ाने और उस ेबनाए 
रखने में मदद मिल सके। इस कार्यनीति ने देश में आर्थिक 
खशुहाली, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 
वित्तीय समावेशन में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त किया।

2. यह कार्यनीति भारत सरकार, वित्तीय क्षेत्र के अन्य 
विनियामकों अर्थात् भारतीय प्रतिभतूि और विनिमय बोर्ड 
(सबेी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
(आईआरडीएआई), और पेंशन निधि विनियामक और विकास 
प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ-साथ विशिष्ट ससं्थाओं 
और बाजार के सहभागियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय भगुतान निगम (एनपीसीआई), 
वाणिज्यिक बैंकों आदि के परामर्श और सझुावों के आधार पर 
तैयार की गई थी।

3. इस कार्यनीति में देश की विकास सबंंधी प्राथमिकताओं के 
मद्देनज़र, औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सवेाओं तक पहुंच 
के मार्ग में आने वाली निहित बाधाओं को दरू करने का प्रयास 
किया गया। इसमें यह स्वीकार किया गया कि वित्तीय शिक्षा 
और ग्राहक सरंक्षण पर ध्यान कें द्रित करते हएु सदुृढ़ वित्तीय 
समावेशन नीतियों द्वारा समर्थित समावेशी वित्तीय प्रणाली न 
केवल सवृंद्धि के लिए, बल्कि गरीबों के लिए भी मददगार ह।ै 
इसके अलावा, इसमें आय असमानता और गरीबी को कम 
करने, सामाजिक सामंजस्य और सहभाजित आर्थिक सवृंद्धि 
को बढ़ावा देने की क्षमता ह।ै एनएसएफआई ने रेखांकित 
किया कि वित्तीय वंचन समाज के वंचित और कम आय वाल े
वर्गों को अनौपचारिक विकल्पों के अलावा कोई विकल्प नही ं
छोड़ता ह,ै जिसस े वे वित्तीय सकंट, ऋण और गरीबी का 
शिकार हो जाते ह ैं, और अंततः उन्ह ें कई बह-ुआयामी भौतिक, 

सामाजिक-सांस्कृति क और मनोवज्ञानिक बाधाओं और हानियों 
का सामना करना पड़ता ह।ै अतः, इस बारे में नीति निर्माताओं 
द्वारा प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता की तरफ ध्यान इगंित 
किया। 

4. एनएसएफआई ने व्यापक रूप स ेउपलब्ध अनभुवजन्य 
साक्ष्य के साथ सहमति व्यक्त की कि कैस ेवित्तीय समावेशन 
का समग्र आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय 
स्तर पर गरीबी एवं आय की असमानता को कम करने में 
गणुक प्रभाव पड़ता ह।ै इसमें इस बात पर जोर दिया गया 
था कि लैंगिक समानता और आर्थिक रूप स ेमहिलाओं के 
सशक्तीकरण के लिए महिलाओं का वित्तीय समावेशन विशषे 
महत्व रखता ह।ै अपने वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण 
रखते हएु महिलाए ंस्वयं और अपने परिवार को गरीबी स े
बाहर आने में, गरीबी के चगंलु में आने के जोखिम को कम 
करने में; अनौपचारिक क्षेत्र के शोषण को खत्म करने में; 
और परिमेय व उत्पादनकारी आर्थिक गतिविधियों में परूी तरह 
स ेसलंग्न होने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती ह ैं। एक 
समावेशी वित्तीय प्रणाली स्थिरता, विश्वसनीयता और साम्यिक 
विकास का समर्थन करती ह,ै जिस े एनएसएफआई ने छह 
कार्यनीतिक स्तंभों (रेखाचित्र I.1) और 18 सोपानों के एक 
सटे के माध्यम स ेहासिल करने का प्रयास किया।

रेखाचित्र I.1: एनएसएफआई (2019-24) कार्यनीतिक 
स्तंभ



वित्तीय समावशेन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2025-30

20

एनएसएफआई के सोपानों को हासिल करने में हुई प्रगति 
का आकलन

5. जनवरी 2020 में जारी की गई इस कार्यनीति का 
उद्देश्य वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहन करने तथा 
वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता सरंक्षण को बढ़ावा देने के 
अलावा, किफायती तरीके स े औपचारिक वित्तीय सवेाओं 
तक पहुंच प्रदान करना था। कार्यनीति की अवधि के दौरान, 
एनएसएफआई ने देश में वित्तीय समावेशन को गहन करने 
को गति प्रदान की ह।ै अंतिम छोर तक औपचारिक वित्तीय 
सवेाए ंप्रदान करने पर बल देते हएु, चिह्नित 500 परिवारों के 
99.9 प्रतिशत गांवों/ बस्तियों के 5 किमी के दायरे में किसी 
न किसी रूप में ब ैंकिग सवेा प्रदान की गई ह।ै इस अंतिम 
छोर तक पहुंच के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) चनैल को 
सदुृढ़ करने के लिए कई उपाय किए गए ह ैं। 

6. एक्सेस अवसरंचना की उपलब्धता के स्तर में अत्यधिक 
सधुार हआु ह,ै जिसके कारण डिजिटल वित्तीय सवेाओं को 
भगुतान अवसरंचना विकास निधि (पीआईडीएफ), भारत नेट 
परियोजना, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए ई-केवाईसी 
के प्रावधान और डिजिटल भगुतान पारिस्थितिकी तंत्र का 
विस्तारण और गहनीकरण (ईडीडीपीई) कार्यक्रम के माध्यम 
स ेतेजी स ेअपनाया गया। पांच वर्ष की अवधि में विनियामक 
स ैंडबॉक्स के तहत कई समहूों के गठन के साथ-साथ 
दायित्वपरू्ण वित्तीय नवोन्‍मेष तथा अंतिम छोर तक  पहुंच के 
लिए अभिनव वित्तीय समाधानों को मखु्य धारा में लाने के 
लिए भी प्रयास किए गए। वित्तीय साक्षरता कें द्रों (सीएफएल) 
के माध्यम स ेदेश के सभी ब्लॉकों को कवर करने, राष्ट्रीय 
वित्तीय शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) द्वारा प्रमखु क्षेत्रों के अनरुूप 
वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करने, शिकायत निवारण 
के लिए वेब पोर्टलों की स्थापना/सदुृढ़ीकरण तथा वित्तीय 
क्षेत्र के सभी विनियामकों द्वारा टोल-फ्री हले्पलाइन नंबरों को 
संस्था-व्यापी बनाने सहित वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष में 
कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गईं। 

7. कार्यनीति की पांच वर्ष की अवधि के दौरान, वित्तीय 

समावेशन की व्याप्ति के स्तर में काफी सधुार हआु ह।ै गांवों में 
ब ैंकिग आउटलटे की कुल सखं्या मार्च  2019 के 5.97 लाख 
के स्तर स ेबढ़कर मार्च  2024 में 15.98 लाख हो गई1। इसी 
तरह, बनुियादी बचत बैंक जमा खातों की कुल सखं्या मार्च  
2019 में 57.42 करोड़ थी, जबकि यह बढ़कर मार्च  2024 
में 70.59 करोड़ हो गई2। जहां तक कार्यनीति की अवधि 
के दौरान बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन का मामला 
ह ैप्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) 
में नामांकन मार्च  2019 के 5.34 करोड़ के स्तर में सधुार 
दर्ज करते हएु मार्च  2024 में 16 करोड़ पहुंच गया3, जिसकी 
सम्मिश्र वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 25 प्रतिशत रही। इसी 
प्रकार, प्रधान मंत्री सरुक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में 
नामांकन इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत की सीएजीआर 
दर्ज करते हएु 13.52 करोड़ स ेबढ़कर 33.78 करोड़ हो 
गया4। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के ग्राहकों की सखं्या 
कार्यनीति की अवधि के दौरान 97 लाख स े555 लाख तक 
42 प्रतिशत की सीएजीआर की दर स ेबढ़ी ह।ै 

8. इसके अलावा, कार्यनीति की अवधि के दौरान, रिज़र्व 
ब ैंक ने क्रमशः भगुतान के डिजिटलीकरण की व्याप्ति का 
पता लगाने और देश भर में वित्तीय समावेशन के स्तर का 
आकलन करने के लिए 2021 में दो विशिष्ट सचूकांक 
अर्थात डिजिटल भगुतान सचूकांक (डीपीआई) और वित्तीय 
समावेशन सचूकांक (एफआई-सचूकांक) की शरुुआत की। 
डीपीआई, जो मार्च  2019 में 153.47 था, मार्च  2024 
में बढ़कर 445.50 हो गया ह।ै एफआई-इडेंक्स 2019 के 
49.9 के स्तर स े बढ़कर 2024 में 64.2 हो गया ह,ै 
ऐक्सेस उप-सचूकांक 2019 में दर्ज 67.5 स ेबढ़कर 2024 
में 79.3 हो गया ह,ै यसूजे उप-सचूकांक 2019 में 38.7 
था जो कि बढ़कर 2024 में 55.5 हो गया ह ैऔर गणुवत्ता 
उप-सचूकांक 2019 में 52.6 रहा, जबकि 2024 में बढ़कर 
65.8 हो गया ह।ै 

9. एनएसएफआई के प्रत्येक कार्यनीतिक उद्देश्यों/ लक्ष्यों के 
सबंंध में की गई प्रगति का एक संक्षिप्त सारांश अनबंुध-I में 
प्रस्तुत किया गया ह।ै

1 वित्तीय समावेशन योजना [एफआईपी] मासिक विवरणी
2 वही
3 https://dfs.dashboard.nic.in/
4 वही
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अध्याय -II 

भारत में वित्तीय समावशेन की स्थिति
वित्तीय समावशेन: प्रगति और प्रमखु प्रवतृ्तियां – 2019-

24

एनएसएफआई 2019-24 की पांच वर्ष की अवधि में वित्तीय 

समावेशन की पहुंच, उपयोग और गणुवत्ता आयामों में बड़े 

पमैाने पर सधुार देखा गया। एनएसएफआई: 2025-30 के 

लिए आगे कदम बढ़ाते समय, एनएसएफआई: 2019-24 की 

अवधि के दौरान हासिल की गई प्रगति का जायजा लनेा और 

आगे की यात्रा के लिए तत्पर रहना महत्वपरू्ण ह।ै 

2. निम्नलिखित परैाग्राफों में वित्तीय समावेशन के प्रमखु 

पहलओुं स े सबंंधित प्रगति और प्रवृत्ति5 प्रस्तुत की गई 

ह,ै नामतः, ब ैंकिग अवसरंचना, प्रति व्यक्ति बैंक खातों/

कार्डों की सखं्या, ब ैंक जमाराशियां, ऋण, और म्युचअुल-

फंड-प्रबंधनाधीन आस्ति, बीमा/पेंशन अभिदाता और समर्थक 

अवसरंचना, डिजिटल लनेदेनों की मात्रा व मलू्य, वित्तीय 

साक्षरता कार्यक्रम और सहभागी, तथा वित्तीय समावेशन 

सचूकांक।

बैंकिग अवसंरचना

3. बैंक शाखाओं, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम), 

एनबीएफसी शाखाओं और नियत कें द्र वाल े कारोबार 

प्रतिनिधियों की सखं्या के सदंर्भ में ब ैंकिग अवसरंचना को चार्ट 

II.1 में दर्शाया गया ह।ै इस चार्ट में शाखाओं और एटीएमों 

का धीमी गति स ेलकेिन लगातार विस्तारण दिखाई पड़ता ह,ै 

साथ ही, नियत कें द्र वाल ेकारोबार प्रतिनिधियों (एफबीसी) की 

सखं्या में भी तेजी स ेबढ़ोतरी देखी जा सकती ह।ै एफबीसी 

ने अंतिम छोर तक बैंकिग अवसरंचना की पहुंच को साकार 

करने में काफी योगदान किया ह।ै

4. जहां तक प्रति लाख जनसखं्या की तलुना में ब ैंकिग 

अवसरंचना के सदंर्भ में प्रगति का सवाल ह ै2019 में प्रति 

लाख जनसखं्या के लिए 30.1 एफबीसी थे, जो बढ़कर 85.6 

प्रति लाख हो गए। बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थिति 
एक स्‍तर पर बनी रही, जहां प्रति लाख जनसखं्या की तलुना 
में शाखाओं की औसत सखं्या 12.5 के आसपास थी और 
एटीएम की औसत संख्या 17 स े18 (चार्ट II.2) के स्तर पर 
बरकरार रही।

बैंकिग अवसंरचना का उपयोग

5. चार्ट II.3 प्रति व्यक्ति के बैंक खातों और कार्डों के 
सदंर्भ में ब ैंकिग अवसरंचना के उपयोग पर प्रकाश डालता 
ह,ै इसके बाद चार्ट II.4 में पिछल े पांच वर्ष में म्यूचअुल 
फंड प्रबंधनाधीन आस्तियों (एमएफ-एयएूम), बैंक जमाराशियों 
और क्रेडि ट की प्रवृत्ति दर्शाई गई ह।ै

5 बैंकों और अन्य हितधारकों स ेएकत्र किए गए आकंड़ों एवं प्रक्षेपित जनसखं्या पर आधारित (2019-2024)।
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6. दोनों चार्ट (II.3, II.4) वित्तीय प्रणाली के दायरे के 

क्रमिक विस्तार को इगंित करने वाल ेमापदंडों में लगातार 

वृद्धि दर्शाते ह ैं, जिनमें स ेकोई भी मानदंड नकारात्मक प्रवृत्ति 

नही ंदर्शाता ह।ै एमएफ-एयएूम ने भी मौजदूा जमाराशियों में 

हईु वृद्धि के अनरुूप लगातार वृद्धि दर्ज की ह।ै 

7. उपयोग का एक अन्य महत्वपरू्ण आयाम चार्ट II.5 में 

परिलक्षित होता ह,ै जो बीमा/ पेंशन (एनपीएस) अभिदाताओं 

और तत्संबंधी अवसरंचना (बीमा कंपनियों के कार्यालय और 

एजेंट) की प्रवृत्ति को दर्शाता ह।ै सभी मानदंड वृद्धि को दर्शाते 

ह ैं (कार्यालय (गैर-जीवन) के अलावा) और अटल पेंशन 

योजना के ग्राहक आधार में अत्यधिक सधुार हआु ह।ै

डिजिटल लेनदेन और उपयोग

8. डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना के सहारे, मात्रा और 
मलू्य दोनों के सदंर्भ में डिजिटल लनेदेनों ने वित्तीय समावेशन 
पहलों (चार्ट II.6 और II.7) की पहुंच को गहन और व्यापक 
आधार प्रदान करने में महत्वपरू्ण योगदान दिया ह।ै एकीकृत 
भगुतान इटंरफेस (यपूीआई) की अगवुाई में डिजिटल लनेदेनों 
की मात्रा में तेजी स ेवृद्धि हईु ह।ै खदुरा डिजिटल भगुतानों के 
बीच, राष्ट्रीय इलके्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल 
भगुतान सवेा (आईएमपीएस) और यपूीआई में समग्र रूप 
स े पर्याप्त वृद्धि हईु ह,ै यपूीआई ने 2023-24 में 13000 
करोड़ स ेअधिक लनेदेन दर्ज किए ह ैं। हालांकि, एनईएफटी ने 
लनेदेनों का सर्वाधिक मलू्‍य दर्ज किया, जैसा कि चार्ट II.7 
में दर्शाया गया ह।ै

वित्तीय समावशेन की गणुवत्ता – वित्तीय साक्षरता

9. वित्तीय समावेशन की गणुवत्ता के प्रमखु चालक-तत्‍वों में 
स ेएक होने के नाते वित्तीय साक्षरता ने 2019-24 की अवधि 
में अत्‍यंत प्रगति दर्शाई ह।ै चार्ट II.8 सेंटर्स फॉर फाइनैन्शियल 
लिटरसी (सीएफएल) और फाइनैन्शियल लिटरसी सेंटर्स 
(एफएलसी) द्वारा चलाए जा रह ेवित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की 
सखं्या में लगातार वृद्धि दर्शाता ह ै(कोविड-19 की अवधि को 
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6 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (7 अप्रैल 2021 के पहल ेद्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के तहत) के परैा IV (8) के अनसुार, देश में वित्तीय 
समावेशन की व्‍याप्ति को मापने के लिए बैंक द्वारा वार्षिक रूप स ेएक वित्तीय समावेशन सचूकांक (एफएल-इडेंक्स) का निर्माण और प्रकाशन किया जाना था।

छोड़कर), विशषे रूप स ेपिछल ेदो वर्षों के दौरान अधिक स े

अधिक सीएफएल खोल ेजाने के कारण 3.5 करोड़ स ेअधिक 

सहभागियों को शामिल किया गया। आरबीआई के क्षेत्रीय 

कार्यालयों द्वारा चलाए जा रह े वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के 

अलावा, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) और अन्य 

क्षेत्रगत विनियामकों ने भी इस सबंंध में काफी योगदान दिया ह।ै

समग्र प्रगति – वित्तीय समावशेन (एफआई-सचूकांक)

10. चार्ट II.9 एफआई-सचूकांक6 और इसके उप-सचूकांकों 

(पहुंच, उपयोग और गणुवत्ता) की प्रवृत्ति को दर्शाता ह।ै 

एफआई-इडेंक्स में उनका सबंंधित योगदान चार्ट II.10 में 

दिखाया गया ह।ै इस सचूकांक ने 5 वर्ष की अवधि में 

लगातार वृद्धि दर्ज की ह ैऔर सभी उप-सचूकांकों में सधुार 

देखा गया। वर्ष 2024 में, सचूकांक में सर्वाधिक वृद्धि उपयोग 

उप-सचूकांक के कारण थी, जो वित्तीय समावेशन की गहनता 

को दर्शाता ह।ै 2021 में गणुवत्ता उप-सचूकांक में गिरावट 

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमखुता स े लॉकडाउन के 

प्रतिबंधों के चलते वित्तीय साक्षरता गतिविधियों की सखं्या में 

कमी आने के कारण दर्ज हईु।

11. उपर्युक्त विश्ले षण ऊपर की गई चर्चा के अनसुार विभिन्न 

वित्तीय समावेशन मानदंडों में वृद्धि और प्रगति दर्शाता ह।ै 

एनएसएफआई ने कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान 

भी महत्वपरू्ण भमूिका निभाई (बॉक्स II.1)। तथापि, वित्तीय 

समावेशन पहलों की प्रकृति आकांक्षात्मक होने के नाते उन्ह ें 

हमेशा सधुार और प्रभावकारिता को हासिल करने के लिए 

प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण व 

परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाते हएु खामियों को दरू 

करना और ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति को बेहतर 

बनाना ज़रूरी ह।ै तदनसुार, फीडबैक एकत्र करना, वित्तीय 

समावेशन के लिए मौजदूा एवं प्रारंभिक आपरू्ति व मांग पक्ष 

की बाधाओं का परीक्षण करना और उपयकु्त नीति समाधानों 

को लाग ूकरना महत्वपरू्ण ह।ै एनएसएफआई: 2025-30 की 

सिफारिशें और दृष्टिकोण, इस सरंचना और दिशा के अनरुूप ह ैं।       

अध्याय - II
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बॉक्स II.1: कोविड-19 महामारी के दौरान एफआई पारिस्थितिकी तंत्र की भमूिका
कोविड-19 महामारी ने एक अप्रत्याशित वैश्विक सामाजिक-आर्थिक 
सकंट को पदैा किया और जीवन एवं आजीविका को नकुसान 
पहुंचाया और साथ ही दरूगामी प्रभाव भी छोड़ा। इसने सरकारों और 
नीति निर्माताओं के लिए महामारी स ेप्रेरित कठिनाइयों को कम करने 
तथा उस पर काब ूपाने के लिए एक असाधारण चनुौती उत्‍पन्‍न कर 
दी, जिसके लिए उचित राहत, बहाली और प्रोत्साहन पकेैज लाग ू
किए गए। 

भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व ब ैंक और अन्य 
सबंंधित हितधारकों ने एफआई पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम मील 
तक पहुंच का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए और डिजिटल 
लनेदेनों ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों को विशषे रूप स ेडिजिटल 
सार्वजनिक अवसरंचना (डीपीआई)7 के माध्यम स े लागत प्रभावी 
और अभिनव तरीके स े गति प्रदान की। कोविड-19 महामारी के 
प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार डीपीआई का 
उपयोग करके 2020-218 के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना के 
तहत 54 मंत्रालयों स ेसबंंधित 319 सरकारी योजनाओं में डिजिटल 
रूप स े̀  5.53 लाख करोड़ की राशि आसानी स ेवितरित कर सकी। 

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल लोगों के घर पर, खासकर देश 
के ग्रामीण क्षेत्रों में, इस प्रकार के लाभों को वितरित करने में एक 
महत्वपरू्ण जीवन रेखा के रूप में उभरा। महामारी काल के दौरान 
बीसी आउटलटेों के माध्यम स ेकिए गए आईसीटी-बीसी लनेदेनों में 
काफी वृद्धि दर्ज हईु, 2020-21 के दौरान ` 2.25 लाख करोड़ 
राशि के 94 करोड़ स ेअधिक लनेदेन दर्ज हएु9। 

आरबीआई ने डिजिटल वित्तीय सवेाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि स े
बिक्री कें द्र (पीओएस) टर्मिनलों पर सपंर्क  रहित मोड में कार्ड लनेदेन 
स ेसबंंधित प्रति लनेदेन प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) 
की सीमा बढ़ाई, साथ ही डिजिटल भगुतान के उपयोग को सक्रिय रूप 
स ेबढ़ावा दिया। इसके अलावा, छोटे उधारकर्ताओं के बीच तनाव को 
कम करने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए, जिनके अंतर्गत 
छह महीने (1 मार्च  2020 – 31 अगस्त 2020) की अवधि के 
लिए उपभोक्ता सावधि ऋण पर ऋणस्‍‍थगन, नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट 
के रूप में कार्यशील पूंजी सवुिधाओं पर ब्याज का स्थगन, कार्यशील 
पूंजी के वित्तपोषण को सरल बनाना, और व्यक्तियों, छोटे कारोबार 
और एमएसएमई स े सबंंधित तनावग्रस्त ऋणों की समस्‍याओं को 
दरू करने के लिए वित्तीय ससं्थओं को सक्षम बनाना, इसके अलावा 
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में दी गई कई छूटें शामिल ह ैं। 

चूकंि महामारी ने भौतिक साधनों के माध्यम स ेजनता को वित्तीय 
साक्षरता प्रदान करने में बाधाए ं पदैा की,ं अत: बैंक के क्षेत्रीय 
कार्यालयों (आरओ) ने जनता के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा 
देने के लिए सामदुायिक रेडियो चनैलों, स्थानीय टीवी चनैलों और 
स्थानीय एफएम स्टेशनों में क्षेत्रीय भाषाओं/स्थानीय बोलियों में वित्तीय 
शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनव दृष्टिकोणों को अपनाया। अपनी 
ओर स,े सबेी ने देशभर में निवशकों स ेवर्चु अल तरीके स ेसपंर्क  
स्थापित किया, जिसके अंतर्गत शयेर बाज़ारों, निक्षेपागारों, और 
सबेी की मान्यता-प्राप्त निवशक सघंों और प्रशिक्षकों के माध्यम स े
निवशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7 डीपीआई, जिस ेआम तौर पर आवश्यक समाज-व्यापी सार्वजनिक और निजी सवेाए ँप्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अंतर-परिवर्तनशील, खलु ेऔर समावेशी सिस्टम 
के रूप में देखा जाता ह,ै इस डिजिटल परिवर्तन को समावेशी तरीके स ेगति देने में महत्वपरू्ण भमूिका निभा सकता ह।ै वैचारिक रूप स,े डीपीआई के अंतर्गत साधारणत: वित्तीय क्षेत्र में 
डिजिटल आईडी, डिजिटल भगुतान और डेटा एक्सच ेंज शामिल ह ैं। – (जी20 जीपीएफआई विश्व बैंक 2023)। भारत के मामल ेमें, डीपीआई ने डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे 
बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आईडी (आधार), त्‍वरित भगुतान प्रणाली (यपूीआई) और डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल [खाता एग्रीगेटर] के अत्याधनुिक मोर्चे  का उपयोग किया।
8 वित्तीय समावेशन – अतीत, वर्तमान और भविष्य पर गवर्नर के भाषण के अंश - 15 जलुाई 2021
9 https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20366 – वित्त वर्ष 2020-21

वित्तीय समावशेन के लिए आपरू्ति और मांग पक्ष की 
बाधाए ं

12. वित्तीय समावेशन पहल वित्तीय सवेाओं के आपरू्ति पक्ष 
स ेशरुू होती है जिसके जरिए ऐक्सेस बिदओु, उत्पादों आदि 
के माध्‍यमों स े वित्तीय सवेाओं की उपलब्धता सनुिश्चित 
की जाती ह।ै सक्रिय ऐक्‍सेस बिदओुं, भौतिक या डिजिटल 
इटंरफेस, उपयकु्त उत्पादों और सवेाओं आदि के रूप में 
वित्तीय सवेाओं के लिए आपरू्ति की पर्याप्‍त अवसरंचना की 
उपलब्धता आवश्यक ह।ै कित ुप्रभावी वित्तीय समावेशन के 
लिए ऐसी स्थिति पर्याप्त नही ंह,ै क्योंकि वित्तीय सवेाओं की 

मांग भी वित्तीय समावेशन पहल की प्रभावशीलता में महत्वपरू्ण 
भमूिका निभाती ह।ै इसलिए, वित्तीय समावेशन कार्यनीतियों 
को तैयार करते समय वित्तीय समावेशन के आपरू्ति और मांग 
दोनों पहलओुं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। 

13. आपरू्ति पक्ष की प्रमखु चनुौतियों में स ेअंतिम छोर तक 
वित्तीय सवेाओं की पहुंच की गणुवत्ता और प्रभावशीलता सबस े
महत्वपरू्ण तत्व के रूप में बरकरार ह।ै दसूरी ओर, वित्तीय 
समावेशन के उपयोग और गणुवत्ता पहलओुं के कई कारक 
मांग पक्ष के मदु्दों को पदैा करते ह ैं। 

14. वित्तीय सवेाओं की मांग के लिए सर्वप्रथम सचूना विषमता, 
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वित्तीय सवेाओं की उपलब्धता, लागत और उपयोग के बारे में 
उचित जानकारी की कमी, और कभी-कभी भाषा या साक्षरता 
बाधाओं के कारण जानकारी को जानने और समझने में 
असमर्थता जैसी चनुौतियां उत्पन्न होती ह ैं। दसूरी बात, व्यवहार 
सबंंधी कारक, जैस ेव्यक्तित्व लक्षण, अनभुवात्मक कारक, 
आबद्ध तर्क सगंतता और आवेगी क्रियाए ंभी वित्तीय सवेाओं 
के उपयोग को उत्प्रेरित या कम करने में भमूिका निभाती ह ैं। 
व्यावहारिक रूप स,े वित्तीय सवेाओं की अनभुतू आवश्यकता, 
और प्रणाली के प्रति विश्वास, वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष 
के दो सबस े महत्वपरू्ण निर्धारक ह ैं। यदि लोग यह भरोसा 
करते ह ैं कि औपचारिक वित्तीय सवेाओं का उपयोग करना 
उनके लिए हितकर ह,ै तो वे उन्ह ें तलाशकर उपयोग करना 
सनुिश्चित करेंगे, बशर्ते ऐसी सवेाए ंउपयकु्त व सवुिधाजनक 
रूप स ेऔर किफायती तरीके स ेमिलती हों। वित्तीय बाधाए ं
वित्तीय समावेशन के मांग-पक्ष के गंभीर अवरोध के रूप में 
सामने आती ह ैं, जिनके कारण या तो लोग बैंकिग प्रणाली स े
दरू हो जाते ह ैं या उनका बहतु कम उपयोग करते ह ैं। ग्राहक 
सरंक्षण और शिकायत निवारण उपायों की प्रभावशीलता 
विशषे रूप स ेआबादी के वंचित और दरु्बल वर्गों के मामल े
में वित्तीय सवेाओं की मांग के लिए कें द्रीभतू तत्व बनी हईु ह।ै 
इसके अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र का अंतराल, जैस-े विभिन्न 
पहलों के बीच सबंंध न होना या निष्प्रभावी होना, और बाजार 
ऐक्सेस में अंतराल होने के साथ ही, वित्तपोषण की कमी 
वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष को बाधित कर सकती ह।ै 

15. अतः, वित्तीय समावेशन पहलों को सफल बनाने के 
लिए इसके सभी आयामों अर्थात् पहुंच, उपयोग और गणुवत्ता 
में विभिन्न हितधारकों के योगदान की आवश्यकता होती 
ह।ै ऐक्सेस बिदओुं की सहज उपलब्धता और विश्वसनीयता, 
सवेाओं की न्यूनतम लागत, उपयकु्त उत्पाद, वित्तीय साक्षरता 
और सचूना का उपयकु्त प्रवाह, तथा प्रभावी शिकायत निवारण 
तंत्र के सदंर्भ में वित्तीय क्षेत्र में आपरू्ति सबंंधी पहलों को सदुृढ 
करने पर ध्यान कें द्रित करने के अलावा वित्तीय समावेशन 
नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए मांग पक्ष की बाधाओं 
को समझकर दरू करने तथा आपरू्ति व मांग के आयामों के 
सक्षमकर्ताओं को सधुारने पर भी पर्याप्‍त रूप स ेध्यान कें द्रित 
करना चाहिए। 

16. वित्‍तीय समावेशन हते ुराष्‍ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई: 

2019-24) ने वित्तीय समावेशन मापदंडों की निगरानी करते 
हएु वित्तीय समावेशन की स्थिति के आवधिक मलू्यांकन 
की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि हासिल की गई 
उपलब्धियों को समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हएु समझने और 
समस्याओं व चनुौतियों को दरू करने हते ुनीति-निर्धारकों को 
आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। एनएसएफआई ने यह 
भी रेखांकित किया कि वित्तीय सवेा प्रदाताओं (आपरू्ति-पक्ष 
डेटा) स ेएकत्र किए गए आकंड़ों के अलावा, समय-समय पर 
ग्राहकों स े विचार और अंतर्दृष्टि (मांग-पक्ष अंतर्दृष्टि) प्राप्त 
करने की भी आवश्यकता ह।ै तदनसुार, मांग और आपरू्ति 
दोनों आयामों में जमीनी स्तर के मदु्दों और बाधाओं को समझने 
के लिए रिज़र्व ब ैंक द्वारा विशिष्ट अध्ययन और सर्वेक्षण 
किए गए। इन अध्ययनों के आधार पर, वित्तीय समावेशन के 
आपरू्ति और मांग पक्षों की प्रमखु बाधाओं का सारांश नीच े
दिया गया ह।ै

आपरू्ति पक्ष की बाधाए ं - अतंिम छोर तक कारोबार 
प्रतिनिधियों का पहुंचना 

17. आपरू्ति पक्ष की बाधाओं, विशषे रूप स े अंतिम मील 
तक पहुंच के दृष्टिकोण के आकलन स ेपता चलता ह ै कि 
अंतिम छोर तक वित्तीय सवेाए ंपहुंचाने में कारोबार प्रतिनिधियों 
(बीसी) के कार्यों में सधुार किया जाना अपके्षित ह।ै ब ैंक द्वारा 
देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम स ेजनवरी-
मार्च  2024 के दौरान बीसी के परिचालनों पर एक अखिल 
भारतीय सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में लगभग 63% 
बीसी ग्रामीण क्षेत्रों में स,े 23% अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स ेऔर 
14% शहरी क्षेत्रों में स ेशामिल थे। इस सर्वेक्षण, जिसमें 31 
राज्यों/ सघं-शासित क्षेत्रों में स्थित 13274 बीसी आउटलटेों 
को शामिल किया गया था और आकांक्षी ज़िलों को अधिक 
वरीयता दी गई, स े निम्नलिखित चितंाजनक क्षेत्रों का पता 
चला, जिन पर सधुारात्मक कार्रवाई करना ज़रूरी ह।ै 

(क) बीसी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक सखं्या में गैर-विशिष्ट 
आउटलटेों का रहना अत्यंत चितंा का विषय ह ैक्योंकि उनका 
प्रमखु कारोबार वित्तीय सवेाए ंनही ंह ैं। अतः इन आउटलटेों 
द्वारा उपलब्ध वित्तीय सवेाओं की उपलब्धता और गणुवत्ता 
मे कमी पाई गई, विशषे रूप स ेऐस ेक्षेत्रों में, जहां बीसी ही 
वित्तीय सवेाए ं उपलब्ध कराने वाला एकमात्र या प्राथमिक 
माध्यम थे। बीसी एजेंटों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने 

अध्याय - II
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की भी जरूरत थी।
(ख) बीसी आउटलटेों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सवेाओं 
में स ेसर्वाधिक हिस्सा विप्रेषण और नकद राशि की आवक 
ओर जावक का रहा। कुछ बीसी बचत, आवर्ती और सावधि 
जमा सबंंधी सवेाए ंभी प्रदान करते थे। कित,ु कुछ ही बीसी 
आउटलटेों में ही अन्य सवेाए ंउपलब्ध कराई जा रही थी,ं जैस े
बीमा, माइक्रो-प ेंशन, ऋण, ओवरड्राफ्ट, केसीसी, जीसीसी, 
आदि। अतः परूी तरह स ेबीसी आउटलटेों पर निर्भर रहने 
वाल ेक्षेत्रों में सवेाओं में एकरूपता की कमी की सभंावना ह।ै
(ग) समचुित साइन बोर्ड और बैंक स ेसबंद्धता सहित बीसी 
द्वारा उपलबध कराई जाने वाली सवेाओं के न्यूनतम निर्धारित 
सटे के अभाव के चलते बीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 
सवेाओं में मानकीकरण का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, 
ग्राहकों की प्रत्याशाओं और सवेा सपुरु्दगी का कार्यसचंालन 
करने में और निगरानी रखने में कठिनाई होती ह।ै 
(घ) निष्क्रिय10 और/या बंद बीसी आउटलटेों का हिस्सा 
अधिक होने के कारण बीसी पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हआु। 
कई जगहों पर बीसी का फैलाव अव्यवस्थित ढंग स ेहआु 
था, क्योंकि वे बाज़ार कें द्रों या ब ैंक शाखाओं के आपसपास 
एकत्र होना पसदं करते थे, जिसके कारण लागों को साम्यिक 
ऐक्सेस मिल नही ंरहा था और दरूदराज के इलाकों में आसानी 
स ेऐक्सेस नही ंमिल रहा था। 
(ङ) पर्याप्‍त मात्रा में और समय पर पारिश्रमिक का न मिलना; 
बीसी में निष्क्रियता, सवेा के प्रति उदासीनता, और कतिपय 
अनैतिक व्यवहार का प्रमखु कारण ह।ै सर्वेक्षण के दौरान बीसी 
ने इस बात को उजागर किया कि पारिश्रमिक के नियत घटक 
का न होना एक बाधा ह।ै 
(च) कई बीसी आउटलटे/एजेंट एक साथ कई बैंकों के 
लिए काम कर रह े थे, जिसस े ग्राहक सवेा के दृष्टिकोण 
स ेजवाबदेही की कमी थी। चूकंि बैंक बीसी द्वारा किए गए 
कारोबार के लिए जिम्मेदार ह ैं, अतः यह वित्तीय सवेाओं की 
गणुवत्ता के दृष्टिकोण स ेठीक नही ंथा।
(छ) सर्वेक्षण स ेपता चला ह ैकि अधिकांश बीसी ने सवेाओं 
के लिए लगाए गए शलु्क को प्रदर्शित नही ं किया। यद्यपि 
बैंकों द्वारा लनेदेनों में कतिपय प्रभार अंतर्निहित किए जाते ह ैं, 

तथापि बीसी एजेंटों द्वारा प्रारंभिक अनधिकृत/ बेहिसाब प्रभार 
लिए जाने की आशंका थी। 
(ज) सभी लनेदेन के लिए एक मानकीकृत अनिवार्य लनेदेन 
पषु्टिकरण एसएमएस (स्थानीय भाषा में) या ऑडियो-आधारित 
पषु्टि (साउंड-बॉक्स तंत्र के माध्यम स)े के न होने स ेबीसी 
एजेंटों द्वारा दी गई सवेाओं के प्रति विश्वास प्रभावित हआु। 
(झ) बीसी आउटलटेों द्वारा प्रदान की जाने वाली सवेाओं 
की गणुवत्ता में सधुार की आवश्यकता थी क्योंकि कई बीसी 
आउटलटेों ने शिकायत निवारण तंत्र, आधार शाखा, ब ैंकिग 
ओम्बड्समैन, आदि के ब्योरे प्रदर्शित नही ंकिए थे। 
(ञ) अंतिम छोर तक उपलब्ध कराई गई सवेा की गणुवत्ता 
कनेक्टिविटी सबंंधी मदु्दों, परिचालनगत कठिनाइयों, सीमित 
अंतर-परिचालनीयता और लनेदेन विभाजन आदि जैसी 
अनैतिक प्रथाओं स ेभी प्रभावित हईु ह।ै

मांग पक्ष की बाधाए ंऔर चुनौतियां 

18. जनसांख्यिकीय विवरण के साथ घटक स्तर पर वित्तीय 
समावेशन के लिए मांग पक्ष की बाधाओं का आकंलन करने 
के लिए, मार्च -अप्रैल 2024 के दौरान एक अखिल भारतीय 
सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में देश के 34 
राज्यों/सघं-शासित क्षेत्रों के कुल 9,147 उत्तरदाताओं को 
शामिल किया गया था11। उत्तरदाता की औसत आय ु32 वर्ष 
और औसत आय ` 1.60 लाख के साथ, इस सर्वेक्षण ने 
वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र का गहराई स ेअध्ययन 
करने और वित्तीय समावेशन की प्रगति के लिए मांग-पक्ष 
जन्य बाधाओं पर जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का पता लगाने के 
लिए उचित रूप स ेअखिल भारतीय स्तर का प्रतिनिधिमलूक 
नमनूे के माध्यम स ेअध्ययन किया। उक्त सर्वेक्षण के प्रमखु 
निष्कर्षों का सारांश नीच ेदिया गया ह।ै

19. बैंक खाते का ऐक्‍सेस और उपयोग

(क) खाता रखने वालों का स्तर लगभग सार्वभौमिक स्तर 
(96% उत्तरदाताओं के पास बैंक खाता था) के बराबर होने 
के साथ, बैंक खाते में जमाराशि का स्रोत न होना, खाता 
रखने/ उसका उपयोग न करने में मांग पक्ष के लिए प्रमखु 
बाधा थी। इसस ेयह पता चलता ह ैकि नियमित रूप स ेआय 

10 बीसी को निष्क्रिय के रूप में उस स्थिति में परिभाषित किया जाता ह ैजब 90 दिन की अवधि के लिए कोई वित्तीय / गैर-वित्तीय लनेदेन या लॉग-इन नही ंहोता ह।ै [सदंर्भः 
आईबीए का अपने सदस्य बैंकों को प्रेषित पत्र – आईबीए/पीएसबीटी/एल/2024/110 दिनांक 05/12/2024.]
11 मणिपरु और लक्षद्वीप सघं-शासित-क्षेत्र को छोड़कर।
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प्राप्ति अपके्षाकृत निम्नतर आय समहूों स ेआने वाल ेलागों 
के लिए वित्तीय सवेाओं के उपयोग की दृष्टि स ेमांग पक्ष की 
प्रमखु बाधा ह।ै 

(ख) आय के अलावा, नकदी को प्राथमिकता देना, जानकारी 
की कमी अथवा परिवार के सदस्यों के पास खाता होना 
अपके्षाकृत निम्न आय समहूों के लिए बैंक खाता रखने और 
उसका उपयोग करने में सामान्य बाधाओं के रूप में उभरे ह ैं। 
बीएसबीडीए के तहत शनू्य शषे बैंक खाता सवुिधा की तलुना 
में जमा बीमा के बारे में जागरूकता कम थी। निरक्षरता या 
औपचारिक शिक्षा की कमी और कम आय वित्तीय साक्षरता 
पहल के तहत जागरूकता के आशयित स्तर को हासिल करने 
में बाधा के रूप में उभरी।ं 

(ग) परुुष उत्तरदाताओं के मामल ेमें जमाराशि का नियमित 
स्रोत न होना ब ैंक खातों का उपयोग नही ंकिए जाने का प्रमखु 
कारण था और यह स्थिति अर्ध-शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य 
क्षेत्रों में अपके्षाकृत अधिक प्रबल थी। अर्ध-शहरी क्षेत्रों के 
मामल ेमें ब ैंकिग शलु्क/प्रभार प्रमखु बाधा के रूप में रिपोर्ट 
किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में धन की बचत करने के लिए बैंकों 
पर लोगों का विश्वास अपके्षाकृत अधिक था। शिक्षा के स्तर 
ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली के प्रति विश्वास को बढ़ाने और 
ग्राहक सबंंध को बनाए रखने में मदद की। आम तौर पर, 
अल्प शिक्षित लोग बैंकिग चनैलों के माध्यम स ेबचत करने 
में अपके्षाकृत अक्षम या अनिच्छुक थे।

(घ) बीसी आउटलटेों का उपयोग शहरी क्षेत्रों की तलुना 
में ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक था, विशषेकर परुुष 
उत्तरदाताओं की तलुना में महिला उत्तरदाताओं ने बीसी 
आउटलटेों का उपयोग अधिक किया। अध्ययन स ेपता चलता 
ह ैकि जैस-ेजैस ेव्यक्ति की आय और शिक्षा का स्तर बढ़ता 
ह,ै वैस ेही शाखा या बीसी के माध्यम स ेलनेदेन करने के 
बजाय डिजिटल लनेदेन को प्राथमिकता दी जाती ह।ै तथापि, 
एटीएम में लनेदेन आय या शिक्षा के स्तर स ेप्रभावित नही ं
होता ह।ै अतः, आय और शिक्षा, ऐक्सेस कें द्रों और लनेदेन 
के प्रकार को चनुे जाने में मांग पक्ष की दृष्टि स ेमहत्वपरू्ण 
भमूिका अदा करती ह ैं। 

(ङ) लिंग, शिक्षा और आय के स्तरों के आधार पर डिजिटल 
लने-देनों को प्राथमिकता मिली। परुुष उत्तरदाताओं और उच्च 

आय वर्ग के लोगों ने डिजिटल लनेदेन को अधिक प्राथमिकता 
दी। स्मार्टफोन होने स ेडिजिटल लनेदेन को अनिवार्य रूप स े
बढ़ावा नही ंमिलता क्योंकि कई उत्तरदाताओं ने कनेक्टिविटी 
के मदु्दों, जटिल इटंरफेस, भाषा की बाधा और ओटीपी / पिन 
के उल्लंघन की आशंकाओं आदि के कारण डिजिटल लनेदेन 
करने स ेपरहजे किया।

20. ऋण सवुिधाओं का ऐक्‍सेस और उपयोग 

(क) परिवारों के मामल े में तीन ऋण सवुिधाओं, यथा- 
वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण और आवास ऋण की मांग 
सवार्धिक रही, फिर भी लगभग 50 प्रतिशत प्रार्थियों की ऋण 
सबंंधी आवश्यकताए ं परूी नही ं हईु थी।ं प्रक्रिया के बारे में 
जागरूकता की कमी, पास में ब ैंक शाखा की अनपुलब्धता, 
और सपंार्श्वि क प्रतिभतूि की कमी को क्रमशः ऋण लनेे में 
असमर्थता के प्रमखु कारण बताया गया। दिलचस्प बात यह 
ह ैकि ऋण की उच्च लागत (ब्याज दर) को सबस ेकम बाधा 
के रूप में बताया गया।

(ख) लगभग 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऋण के अनौपचारिक 
स्रोतों का उपयोग अधिकांशतः कम कीमत के ऋणों के लिए 
किया और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका हिस्सा अधिक रहा। आम 
तौर पर यह सभंव ह ैकि लोगों ने आसानी, समयबद्धता और 
सवुिधाजनक ऐक्सेस के कारण ऋण के अनौपचारिक स्रोतों 
पर भरोसा किया हो।

21. बीमा और पेंशन सवुिधाओं की पहुंच और उपयोग  

(क) आय और शिक्षा का स्तर बीमा और पेंशन सवुिधाओं 
के बेहतर उपयोग के लिए प्रमखु कारक के रूप में उभरे 
(चार्ट II-11)। 

(ख) जहां तक जीवन बीमा लनेे का मामला ह ैउत्‍तरदाता 
महिलाओं की हिस्‍सेदारी उत्‍तरदाता परुुषों की हिस्‍सेदारी की 
तलुना में कम रही, जबकि गैर-जीवन बीमा लनेे के मामल ेमें 
महिलाओं की हिस्‍सेदारी अधिक रही। सभंव ह ैकि यह धीरे-
धीरे आस्तियों के स‍्वामित्‍व में महिलाओं की हिस‍्सदेारी बढ़ने 
का सकेंत ह।ै 

(ग) जिन उत्तरदाताओं के पास कोई बीमा/पेंशन उत्पाद नही ं
था, उनमें बीमा और पेंशन उत्पादों की आवश्यकता के प्रति 
जागरूकता कम पाई गई। आम तौर पर, पीएमएसबीवाई, 

अध्याय - II
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पीएमजेजेबीवाई, पीएमएफबीवाई और एपीवाई जैसी योजनाओं 
के बारे में जागरूकता का स्तर 30-35% के बीच रहा। 
हालांकि, आम तौर पर ऐस े उत्तरदाताओं द्वारा बीमा का 
विकल्प चनुे जाने की सभंावना अधिक ह ैजो बीमा दावे के 
कुछ लाभार्थियों को जानते ह ैं। 

22. वित्तीय सेवाओं की गणुवत्ता: वित्तीय साक्षरता, 
ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण 

(क) शाखाओं में वित्तीय लने-देन करने के लिए लंबे समय 
तक प्रतीक्षा करना और ग्राहक शिकायत समाधान प्रणालियां 
अधिक बोझिल होने के कारण प्राथमिक दायित्व ग्राहकों पर 
आना, मख्ु‍य बाधाओं के रूप में रेखांकित किए गए। बीसी 
कें द्र पर ग्राहक शिकायतों दर्ज़ नही ं पाई गईं, जो कि एक 
अनकूुल स्थिति नही ंथी। 

(ख) हालांकि, उत्तरदाताओं ने ब ैंक सवेाओं के सबंंध में 
अत्यधिक सतंषु्टि व्यक्त की, फिर भी इसके विपरीत, ब ैंक 
स्टाफ द्वारा दिए जाने वाल े ध्यान और सहानभुतूि के प्रति 
सतंषु्टि का स्तर कम रहा, तथा शिकायत प्रक्रिया के बारे में 
अपके्षाकृत कम जागरूकता थी। इसका मतलब यह हो सकता 
ह ैग्राहक सतंषु्टि पर समग्र फीडबैक, अंतर्निहित मापदंडों की 
वास‍्तविक स्थिति को सही ढंग स ेनही ंदर्शाता ह।ै 

23. एनएसएफआई: 2025-30 को पिछली कार्यनीति की 

अवधि में हईु उन्नति और प्रगति का लाभ प्राप्त हआु ह ैऔर 

यह वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र को और गहन व सदुृढ 

बनाने के साथ-साथ मांग और आपरू्ति जन्य बाधाओं को दरू 

करने के लिए एक कार्यनीतिक विज़न और मार्ग तैयार करने 

के लिए प्रयासरत ह।ै

चार्ट II.11: वित्तीय समावशेन पर आय और शिक्षा का प्रभाव
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अध्याय - III
एनएसएफआई का विज़न (2025-30):  

लोगों की खशुहाली के लिए एक समावशेी वित्तीय प्रणाली

आम तौर पर वित्तीय समावेशन पहलों की शरुुआत, समाज 
में अब तक वंचित और उपांत लोगों को बचत, भगुतान, 
निवश, क्रेडि ट, विप्रेषण, बीमा, तथा प ेंशन जैसी विनियमित 
वित्तीय सवेाए ं किफायती, आसान, भरोसमंेद, और उचित 
तरीके स ेउपलब्ध कराने की दृष्टि स ेआपरू्तिगत पहलों के 
साथ की जाती ह।ै हालांकि वित्तीय समावेशन वित्तीय क्षेत्र 
के दायरे में आता ह,ै फिर भी सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में 
पड़ने वाल ेउसके सकारात्मक प्रभावों और सहसबंंधों का 
दायरा काफी बड़ा ह।ै वित्तीय समावेशन का उल्लेख, सत्रह 
सयंकु्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में स ेआठ के 
लक्ष्यों में किया गया ह1ै2, नामतः, गरीबी उन्मूलन सबंंधी 
एसडीजी-1, भखू समाप्त करने, खाद्य सरुक्षा को हासिल 
करने और सतत कृषि को बढ़ावा देने सबंंधी एसडीजी-2, 
स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने सबंंधी एसडीजी-
3, ल ैंगिक समानता को हासिल करने और महिलाओं के 
आर्थिक सशक्तिकरण सबंंधी एसडीजी-5, आर्थिक संवृद्धि 
और नौकरियों को बढ़ावा देने सबंंधी एसडीजी-8, उद्योगों, 
नवोन्‍मेष और अवसरंचना को सहायता प्रदान करने सबंंधी 
एसडीजी-9, असमानता को कम करने सबंंधी एसडीजी-
10, और कार्यान्वयन के साधनों को मजबतू करने सबंंधी 
एसडीजी17- (सारणी III.1)। 

2. वित्तीय समावेशन एक आकांक्षी यात्रा होने के नाते अब तक 

वंचित और अल्प सवेा-प्राप्त जनसमहूों के लिए औपचारिक 

वित्तीय प्रणाली तक पहुंच के अवसर पदैा करने के साथ 

शरुू होती ह,ै कित ुइसका अधिदेश लोगों की खशुहाली के 

लिए वित्तीय सवेाए ंउपलब्ध कराने तक ही सीमित नही ंह,ै 

बल्कि उसस ेपरे ह।ै प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक ह ैकि 

औपचारिक वित्तीय सवेाओं का उपयोग करने के लिए लोगों 

में आर्थिक सामर्थ्य हो, जो मखु्य रूप स ेरोजगार, आजीविका 

आदि के माध्यम स ेनियमित आय/नकदी प्रवाह प्राप्त करने 

में उनकी क्षमता, साथ ही, औपचारिक वित्तीय सवेाओं का 

उपयोग करने के लिए उन्ह ें कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलने स े

आता ह।ै 

3. लोगों का अटटू विश्वास, उत्पादों व सवेाओं की उपयकु्तता, 

सदुृढ वित्तीय साक्षरता, सक्रिय/ त्वरित शिकायत निवारण तंत्र, 

तथा अपनी बातें सनुे जाने का सकारात्मक एहसास, जैस े

वित्तीय समावेशन के कुछ गणुतामलूक पहल ू उपयोग की 

निरंतरता और वृद्धि हासिल करने के लिए ज़रूरी ह ैं। 

4. उपर्युक्त सदंर्भ में और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि 

में वित्तीय समावेशन की भमूिका की दृष्टि स ेयह स्पष्ट ह ै

कि वित्तीय समावेशन अपने आप में केवल एक लक्ष्य नही ंह ै

बल्कि लोगों की समग्र खशुहाली को सनुिश्चित करने के एक 

बड़े  लक्ष्य को पाने का एक साधन ह।ै

सारणी III.1: विशिष्ट एसडीजी और लक्ष्यों में वित्तीय समावशेन की भमूिका

एसडीजी 1: गरीबी को घटाना 

वित्तीय सवेाओं और कौशल/आजीविका के अवसरों तक पहुंच की स्थिति में सधुार करके वित्तीय समावेशन आय के निर्वाह, 
पर्याप्तता और सरुक्षा में सधुार करने में मदद करता ह,ै जिसस ेगरीबी को कम करने में मदद मिलती ह।ै

12 सतत विकास के 17 लक्ष्य; https://sdgs.un.org/goals
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सारणी III.1: विशिष्ट एसडीजी और लक्ष्यों में वित्तीय समावशेन की भमूिका

एसडीजी 2: भखू समाप्त करना

एक समावेशी वित्तीय प्रणाली सतत और उत्पादकता वर्धक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए ऋण आधारित निवशों को 
प्रोत्साहित करती ह,ै जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज बढ़ती ह।ै उन्नत खाद्य सरुक्षा स ेभखू के मामलों को कम करने में 
मदद मिलती ह।ै

एसडीजी 3: स्वास्थ्य और खशुहाली

वित्तीय समावेशन अपने बहमुखुी सामाजिक-आर्थिक आयामों स ेमानव विकास में सहायता करता ह ैतथा वंचित और दरु्बल 
लोगों की समतु्थानशीलता को बढ़ाता ह,ै जिसस ेस्वास्थ्य और खशुहाली को बढ़ावा मिलता ह।ै

एसडीजी 5: लैंगिक समानता

लैंगिक सवेंदनशील वित्तीय समावेशन नीतियां महिलाओं को सशक्त बनाकर और उनकी समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति में 
सधुार करके ल ैंगिक असमानता को कम करती ह ैं।

एसडीजी 8: सम्मान्य नौकरी और आर्थिक विकास

वित्तीय समावेशन अपने पारिस्थितिक तंत्र वाल ेदृष्टिकोण स ेआवश्यक निधीयन व्यवस्था, राजेगार, उद्यमिता और खपत को 
बढ़ावा देते हएु आर्थिक सवृंद्धि को सहारा देता ह।ै 

एसडीजी 9: उद्योग, नवोन‍्मेष और अवसंरचना

वित्तीय समावेशन नीतियां उद्योग क्षेत्र, विशषेत: सकू्ष्‍म और लघ ुउद्यमों को ऋण सहबद्धता एवं डिजिटल अवसरंचना प्रदान 
करते हएु इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करती ह ैं।

एसडीजी 10: असमानताओं को कम करना

वित्तीय समावेशन नीतियां गरीब, वंचित और दरु्बल वर्गों के उत्थान, अंतिम छोर तक पहुंच, आदि पर पर विशषे ध्यान देते 
हएु असमानताओं को कम करने में मदद करती ह ैं।

एसडीजी 17: कार्यान्वयन के साधनों को सदुृढ़ करना

एसडीजी को हासिल करने के लिए बचत/ निवश जटुाकर, और खपत को बढ़ावा देते हएु, तथा लोगों की समग्र खशुहाली 
में सधुार करके वित्तीय समावेशन कार्यान्वयन का एक प्रमखु साधन ह,ै जिसस ेमोटे तौर पर विकास-सबंंधी लक्ष्यों को प्राप्त 
करने में मदद मिलती ह।ै 

वित्तीय समावशेन की परिभाषा

5. वित्तीय समावेशन सबंंधी समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी रंगराजन, 
आरबीआई, 2008) ने वित्तीय समावेशन को कमज़ोर वर्गों 
और कम आय वाल ेसमहूों जैस ेदरु्बल वर्गों को किफायती दर 
पर वित्तीय सवेाओं तक पहुंच को सनुिश्चित करने तथा समय 
पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के 
रूप में परिभाषित किया ह।ै 

6. इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के मध्यावधि पथ सबंंधी 
समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहतंी, आरबीआई, 2015) ने 
वित्तीय समावेशन का निर्वचन उन मलूभतू वित्तीय उत्पादों और 
सवेाओं के बास्के ट तक पहुंच के रूप में निर्धारित किया ह ै
जिसमें बचत, विप्रेषण, ऋण, लघ ुऔर सीमांत किसानों तथा 
कम आय वाल ेपरिवारों के लिए उचित लागत पर सरकारी 
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सहायता प्राप्त बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हो एवं इसमें 
सामाजिक नकदी अंतरण के माध्यम स ेपर्याप्त सरंक्षण के साथ 
लघ ुऔर सीमांत उद्यमों के लिए औपचारिक वित्त की पहुंच 
बढ़ाई जाए जिसमें लागत कम करने और सवेा डिलीवरी में 
सधुार करने के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर दिया जाए।

7. एनएसएफआई (2019-24) का उद्देश्य आर्थिक खशुहाली, 
समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि स ेवित्तीय 
साक्षरता और उपभोक्ता सरंक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ 
वित्तीय समावेशन को व्यापक, गहन करना और गति प्रदान 
करना ह।ै 

8. इस यात्रा को जारी रखते हएु और पिछल े दशक के 
दौरान बैंक खाता स्‍वामित्‍व के निकट परिपरू्णता, भौतिक 
और डिजिटल ऐक्सेस अवसरंचना का बृहत स्तर पर विस्तार 
होने, तथा ग्राहक जागरूकता व सरंक्षण उपायों में सधुार 
होने पर प्राप्त पर्याप्‍त लाभों का उपयोग होने के मद्देनज़र 
यह ज़रूरी ह ैकि एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाते हएु 
वित्तीय समावेशन के प्रति ध्यान-सकंें द्रण के स्तर को बढ़ाया 
जाए। इसस े यह सनुिश्चित होगा कि लोगों की खशुहाली 
के लिए वास्‍तविक समावेशी वित्तीय प्रणाली के विकास हते ु
हितधारकों की सहभागिता समेकित व निर्बाध रूप स ेहो ताकि 
औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच का लाभ उठाने के 
लिए लोगों को मिलने वाल ेअवसरों में असमानता को कम 
किया जा सके और अंतिम छोर तक पहुंच की गणुवत्ता और 
निरंतरता के स्तर में भी सधुार किया जा सके। 

9. आजीविका सहायता, बाजार सहबद्धता, वित्तीय शिक्षा और 
ग्राहक सरंक्षण पहलों स ेससुाधित वित्तीय समावेशन नीतियां 
लोगों की आर्थिक खशुहाली को बेहतर बनाने में क्षमतावर्धक 
की भमूिका निभाती ह ैं। समग्र रूप स ेदेखें तो वित्तीय समावेशन 
- वित्तीय सरंक्षा, वित्तीय सरुक्षा, वित्तीय समतु्थानशीलता और 
वित्तीय अनशुासन के चतरु्भुज के रूप में वांछनीय परिणाम 
दिला सकता ह,ै जिसस ेलोगों की समग्र खशुहाली में योगदान 
हो सके। 

10. अतः, एनएसएफआई: 2025-30 के तहत किए जाने 
वाल ेवित्तीय समावेशन के उद्देश्य और आशयित परिणाम नीच े
प्रस्तुत किए गए ह ैं। रेखाचित्र III.1 में वित्तीय समावेशन के 
घटकों और परिणामों की आरेखीय प्रस्तुति दी गई ह।ै 

वित्तीय समावशेन का उद्देश्य प्रभावी वित्तीय साक्षरता, 
उपभोक्ता जागरूकता और ग्राहक संरक्षण उपाय करने 
के साथ ही सभी सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक 
स्तरों पर विभिन्न औपचारिक वित्तीय सेवाओं, नामतः 
बचत, भुगतान, विप्रेषण, क्रेडि ट, निवशे, बीमा, और 
पेंशन, की साम्यिक, दायित्वपरू्ण, सतत और किफायती 
उपलब्धता सनुिश्चित करना है। 

वित्तीय समावशेन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी 
हितधारकों की भागीदारी से व्यक्तियों (परिवारों) तथा 
सकू्ष्म उद्यमों की वित्तीय संरक्षा, वित्तीय सरुक्षा, वित्तीय 
समतु्थानशीलता और वित्तीय अनुशासन के स्तर में 
सधुार करता है।

11. उपर्युक्त परिभाषा में वित्तीय सवेाओं के सगं्रह तक पहुंच 
के सबंंध में प्रयकु्त शब्दों का अर्थ सामान्यरूप स ेनिम्नानसुार 
होगा – 

(क) साम्यिक - ऐक्सेस अवसरंचना सपंरू्ण भौगोलिक क्षेत्रों में 
यथोचित व समान तरीके स ेउपलब्ध होनी चाहिए। 
(ख) जिम्मेदार - वित्तीय सवेा प्रदाताओं को यह सनुिश्चित 
करना चाहिए कि उनके उत्पाद / सवेाए ंग्राहकों की स्वतंत्र 
पसदं, हितों और उत्पाद के उपयकु्तता सबंंधी अधिकार में 
हरेफेर नही ंकरती ह ैं या बाधा नही ंडालती ह ैं, और साथ ही, 
उनके उत्पादों/ सवेाओं के कारण ग्राहकों को किन्हीं  आर्थिक, 
व्यवहारमलूक और सामाजिक दषु्परिणामों का सामना नही ं
करना पड़ता ह।ै 
(ग) उपयकु्त - वित्तीय उत्पाद और सवेाए ं ग्राहकों की 
जरूरतों और उनकी वित्‍तीय परिस्थितियों तथा समझ के 
अनरुूप उपयकु्त होनी चाहिए। विभेदित/ आवश्‍यकता-अनरुूप 
सवेाए ंउपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोग उनमें स ेअपने लिए 
सबस ेअच्‍छी सवेा चनु सकें । 
(घ) किफायती - बनुियादी न्यूनतम वित्तीय सवेाए ं (मलू 
लनेदेन खाता, बनुियादी बचत और निवश खाता, छोटे मलू्य 
के विप्रेषण, छोटे मलू्य के डिजिटल भगुतान, आदि) नि:शलु्‍क 
उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सवेाओं की सीमान्त लागत को 
ध्यान में रखते हएु अन्य सवेाओं के मलू्य निर्धारण में मलू्‍य-
वहनीयता का अनिवार्य तत्व होना चाहिए।

12. वित्तीय समावेशन के परिणामों के रूप में स्थित वित्तीय 

अध्याय - III
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13 आजीविका अवसर प्रदाता वे इकाइयां/ ससं्थाए ंह ैं जो अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को मजदरूी सहित रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करती ह ैं। उदाहरण 
के लिए, सवेा एग्रीगेटर, एनआरएलएम, एनयएूलएम, आदि।

सरंक्षा, सरुक्षा, समतु्थानशीलता, और अनशुासन का चतरु्भुज 
विशिष्ट ऐकंरों (समर्थक बिद)ु पर निर्भर करता ह ैजिस ेसारणी 
III.1 में प्रस्तुत किया गया ह।ै

एफआई पारिस्थितिकी तंत्र

13. जैसा कि पहल ेही चर्चा की जा चकुी ह,ै वित्तीय समावेशन 
की पहलों और परिणामों को प्रभावी बनाने के लिए हितधारकों 
की एकीकृत और सहक्रियात्मक भागीदारी सनुिश्चित करने 
के लिए वित्तीय समावेशन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का 
दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक ह।ै अतः साझा लक्ष्यों को निर्बाध 
रूप स ेहासिल करने के लिए, वित्तीय समावेशन (एफआई) 
पारिस्थितिकी तंत्र की स्पष्ट जानकारी और परिभाषा सहायक 
हो सकती ह ैं। 

14. एफआई पारिस्थितिक तंत्र स ेअभिप्रेत ह ैवित्तीय समावेशन 

की पहलों स ेजड़ेु कार्य करने वाल े स्टेकहोल्डरों का एक 
सामंजस्यपरू्ण नेटवर्क  और वित्तीय, सरुक्षा, समतु्थानशील, और 
अनशुासन के चार तत्वों के रूप में लोगों की खशुहाली 
को साकार करने वाला उसका परिणाम। इस पारिस्थितिकी 
तंत्र, जिसके अंतर्गत बैंक/ नाबार्ड, सिडबी आदि जैसी 
वित्तीय संस्थाए,ं कें द्र सरकार, राज्य सरकारें, वित्तीय क्षेत्र 
के विनियामक, एसआरओ/ आईबीए, निजी भागीदारों, 
नामतः फिनटेक कंपनियों, विचारक मंडलों, अकादमिक 
समहू, सामदुायिक सगंठनों, वित्तीय साक्षरता कें द्रों और 
एनसीएफई, आजीविका के अवसर-प्रदाताओं, और कौशल 
विकास ससं्थाओं जैस े हितधारक शामिल ह ैं13, का सचुारु 
व सहक्रियात्मक कार्यसचंालन वित्तीय समावेशन नीतियों में 
प्रभावशीलता व परिणाम-उन्मुखता की दृष्टि स ेअनिवार्य तत्व 
ह ै(रेखाचित्र III.2)।

रेखाचित्र III.1: वित्तीय समावशेन: घटक और परिणाम
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अध्याय - III

सारणी III.1: वित्तीय संरक्षा, सरुक्षा, समतु्थानशीलता और अनुशासन तथा उनके ऐकंरों का चतुर्भुज

आयाम ऐकंर (समर्थक बिंद)ु ऐकंरों का व्याख्यात्मक विवरण

वित्तीय संरक्षा – 

‘‘दिन-प्रतिदिन के लनेदेन 
को सचुारु रूप स ेप्रबंधित 
करना’’

उपयकु्त ऐक्सेस। 

आजीविका सहायता।

ग्राहक सरंक्षण।

- उचित, उपयकु्त और किफायती वित्तीय उत्पाद और सवेाए।ं

- त्वरित, सरल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।

- मजदरूी या गैर-मजदरूी आजीविका के माध्यम स े आय का 
नियमित व निरंतर प्रवाह।

- जीवन-निवर्हन की बनुियादी आवश्यकताओं को परूा करना 
(परिवार के स्तर पर दैनंदिन जीवन-निर्वहन सबंंधी न्यूनतम बनुियादी 
आवश्यकताए ं- भोजन, आवास, शिक्षा, यात्रा, आदि)।

वित्तीय सरुक्षा – 

‘‘किसी भी आकस्मिक 
स्थिति को सभंालने की 
क्षमता’’

- नियमित बचत – चलनिधि (कम स ेकम दो महीने के औसत 
पारिवारिक खर्चों के लिए) और दीर्घकालिक (भौतिक/ वित्तीय 
आस्तियों के रूप में)।

- किसी पेंशन योजना का निरंतर अभिदान (सवेानिवत्ति पेंशन/ 
अटल पेंशन योजना/ अन्य सामाजिक सरुक्षा प ेंशन) की निरंतर 
सदस्यता।

- प्रभावी प्रत्याशित ग्राहक सरुक्षा उपाय और जमा बीमा।

वित्तीय समतु्थानशीलता - 

‘‘वित्तीय कठिनाइयों स े
उभरने की क्षमता’’

बीमा कवरेज।

क्रेडि ट सवुिधाए।ं

- स्वीकार्य/ वहनीय लागत में ऐसा बीमा कवरेज जिसकी वैधता 
अवधि समाप्त नही ंहईु हो - जीवन का कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज, 
आस्ति कवरेज (वाहन/ सपंत्ति/ मशीनें, आदि)।

- वित्तीय झटके/ अचानक पदैा होने वाली कठिन परिस्थिति, जैस-े 
मृत्यु/ आजीविका/ आस्तियों को होने वाली हानि, स े निपटने के 
लिए उचित आपातकालीन क्रेडि ट, जिसके कारण दैनिक जीवन में 
अत्यधिक बोझ या हानि न हो। 

वित्तीय अनुशासन – 

‘‘एक स्थिर वित्तीय भविष्य 
के प्रति मनोवत्ति और 
व्यवहार’’

वित्तीय शिक्षा।

अनभुवात्मक अधिगम। 

- वित्तीय जागरूकता और विश्वास।

- विविध निवश - विभिन्न बैंकों/ विभिन्न श्रेणी की आस्तियों में 
बचत/ निवश का विभाजन। 

- वहनीय ऋणग्रस्तता - बकाया ऋणों की मासिक चकुौती की राशि 
परिवार की मासिक आय के आधे हिस्से स ेअधिक न हो।

- यथार्थ-उन्मुख लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना - अपने साधनों 
की सीमाओं के भीतर वित्तीय लक्ष्य तय करना, और भविष्य के 
खर्चों/ जीवन में घटने वाली घटनाओं (बच्चों की शिक्षा/ विवाह, 
सवेानिवत्ति, आदि) की योजना बनाना। 



वित्तीय समावशेन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2025-30

34

रेखाचित्र III.2: वित्तीय समावशेन (एफआई) पारिस्थितिकी तंत्र

एनएसएफआई का विज़न (2025-30)

15. उपर्युक्त चर्चाओं के अनसुरण में एनएसएफआई का विज़न 
निम्नानसुार ह ै– 

जनसाधारण की खशुहाली के लिए हितधारकों के 
सहक्रियात्मक प्रयासों के साथ वित्तीय समावशेन 
पारिस्थितिकी तंत्र को सदुृढ़ बनाना तथा इसके साथ 
ही, आजीविका, प्रभावी वित्तीय साक्षरता, डिजिटल 
सार्वजनिक अवसंरचना, और मज़बतू ग्राहक संरक्षण 
व्यवस्था द्वारा साम्यिक, जिम्मेदार, समचुित व किफायती 
वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सनुिश्चित करना।

16. 2025-30 की अवधि स ेसबंंधित वित्‍तीय समावेशन हते ु
राष्‍ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई: 2025-30) के वर्तमान 
संस्करण को हितधारकों के साथ परामर्श करके मरू्त रूप 
दिया गया ह।ै इस कार्यनीति में एनएसएफआई 2019-24 की 
उपलब्धियों को ध्यान में रखते हएु वित्तीय समावेशन सबंंधी 
पहलों को और गहन, सतत और सहक्रियात्मक बनाने के प्रति 
ध्यान कें द्रित किया गया ह।ै
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अध्याय – IV
एनएसएफआई (2025-30): कार्यनीतिक उद्देश्य और 

कार्रवाई बिंद ु
जैसा कि अध्याय III में चर्चा की गई ह,ै वित्तीय समावेशन 
राष्�ीय कार्यनीति (एनएसएफआई) का उद्देश्य एफआई 
पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के एकीकृत, निर्बाध और 
सहक्रियात्मक कार्यसचंालन को हासिल करना ह,ै जिसस े
डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना, प्रभावी वित्तीय साक्षरता, 
मजबतू उपभोक्ता जागरूकता और सरंक्षण उपाय के समर्थन 
स ेकौशल/ आजीविका के अवसरों के साथ-साथ साम्यिक, 
जिम्मेदार और किफायती वित्तीय सवेाओं की उपलब्धता 
और उपयोग के माध्यम स े वित्तीय समावेशन नीतियों की 
प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

2. एनएसएफआई: 2025-30 की समयावधि को, सितंबर 
2015 में आयोजित सयंकु्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन में 
193 सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के लिए पारित 2030 
एजेंडा, जो 01 जनवरी 2016 को लाग ूहआु था, के साथ 
सरेंखित किया गया ह।ै सार्वभौमिकता का सिद्धांत: ‘कोई 
छूट न जाए’ं और 2030 के लिए सर्व-आयामी विकास 
का वैश्विक एजेंडा, जनसाधारण की खशुहाली को सनुिश्चित 
करने की दृष्टि स ेपरिणाम-उन्मुख वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के 
साथ परूी तरह स ेमेल खाता ह।ै 

3. चूकंि सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक उपलब्धि में भारत 
का योगदान महत्वपरू्ण ह,ै अतः इस कार्यनीति का उद्देश्य 
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को परूा करना और रूपांतरकारी एजेंडे 
के एक भाग के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना 
ह।ै इसमें इस बात को स्वीकार किया गया ह ैकि मात्र आर्थिक 
विकास पर ध्यान कें द्रित करना अब पर्याप्त नही ंह,ै बल्कि ऐस े
समाजों, जहां न्याय और समानता को महत्व दिया जाता हो, 
को साकार करने तथा एक सरुक्षित एवं अधिक समृद्ध विश्व 
पर ध्यान कें द्रित करना ज़रूरी ह।ै जैसा कि अध्याय- III में 
चर्चा की गई ह,ै एनएसएफआई का पारिस्थितिकी तंत्र वाला 
दृष्टिकोण, एसडीजी के सिद्धांतों, जिनके अंतर्गत ‘किसी को 

पीछे न छोड़ें‘ वाल ेविकास-उन्मुख एजेंडा को हासिल करने के 
लिए सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास तथा हर समय सभी 
लोगों, खास तौर पर दरु्बल व सीमांत लोगों की सहभागिता 
के लिए आग्रह करना शामिल ह,ै के साथ अच्छी तरह स े
मेल खाता ह।ै 

एनएसएफआई के कार्यनीतिक उद्देश्य: ‘पंच ज्योति’14 के 
माध्यम से वित्तीय समावशेन की स्थिति को उन्नत बनाना

4. जैसा कि अध्याय-III में चर्चा की गई ह,ै लोगों की 
खशुहाली के प्रति वित्तीय सरंक्षा, सरुक्षा, समतु्थानशीलता और 
अनशुासन का एक चतरु्भुज वित्तीय समावेशन के परिणाम के 
रूप में प्रस्थापित किया गया ह।ै एनएसएफआई: 2025-30 
में, 2019-24 के दौरान आई बाधाओं स ेसीखते हएु और उस 
दौरान प्राप्त लाभों का उपयोग करते हएु निम्नलिखित पांच 
कार्यनीतिक व सहक्रियात्मक उद्देश्य (पंच ज्योति) निर्धारित 
किए गए ह ैं, जो देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति में सधुार 
करने में मदद करेंगे।

I.	 साम्यिक, जिम्मेदार (दायित्वपरू्ण), उपयकु्त और किफायती 
तरीके स ेविभिन्न वित्तीय सवेाओं की उपलब्धता और उपयोग 
के स्तर में सधुार करना ताकि परिवारों और सकू्ष्म उद्यमों को 
वित्तीय सरंक्षा और वित्तीय सरुक्षा प्रदान की जा सके।
II.	 महिलाओं की अगवुाई वाल े वित्तीय समावेशन के लिए 
लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को अपनाना और परिवारों, 
विशषे रूप स ेअल्प सवेा-प्राप्त और दरु्बल वर्गों की वित्तीय 
समतु्थानशीलता को बढ़ाने के लिए विभेदित कार्यनीतियां।
	III. आजीविका, कौशल विकास और समर्थनकारी 
पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा 
वित्तीय समावेशन के साथ इस ेसरेंखित करना।
	IV. वित्तीय अनशुासन को बढ़ावा देने के एक उपकरण के 
रूप में वित्तीय शिक्षा का उपयोग करना।
	V. ग्राहक सरंक्षण और शिकायत निवारण उपायों की गणुवत्ता 
और विश्वसनीयता को मजबतू करना।

14 पंच ज्योति का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन के स्तर को उन्नत बनाना ह।ै इसकी तलुना पांच अलग-अलग बत्तियों (मखु) वाल ेदीप स ेकी गई ह,ै और ये बत्तियां एक साथ 
जलकर प्रकाश का एकल स्रोत बनती ह ैं।
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5. उपर्युक्त कार्यनीतिक उद्देश्यों और सबंंधित कार्रवाई बिदओुं 
की सबंद्धता के मार्ग में आने वाली बाधाओं और चनुौतियों 
के बारे में अध्याय-II में की गई चर्चाओं तथा हितधारक-वार 
कार्रवाई बिद ुभी इस अध्याय के अंत में सारणी IV.1 और 
IV.2 में प्रस्तुत किए गए ह ैं। कार्रवाई बिदओुं का एफआई-
आयामवार वितरण मैट्रिक्स सारणी IV.3 में प्रस्तुत किया गया 
ह।ै सिफारिशों और कार्रवाई बिदओुं के सदंर्भ में कार्यनीतिक 
उद्देश्यों का विस्तृत विवरण निम्नानसुार ह।ै 

I. साम्यिक, दायित्वपरू्ण, उपयकु्त और किफायती 
तरीके से विभिन्न वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और 
उपयोग के स्तर में सधुार करना ताकि परिवारों और 
सकू्ष्म उद्यमों को वित्तीय संरक्षा और सरुक्षा प्रदान की 
जा सके।

एनएसएफआई: 2019-24 के तहत, औपचारिक वित्तीय 
सवेाओं के अंतिम छोर तक वितरण पर जोर देने के साथ, 
पहचान किए गए 1.21 लाख गांवों में स े 99.9 प्रतिशत 
स े अधिक गांवों अथवा 500 परिवारों वाली बस्ती के 5 
किमी की परिधि में में किसी न किसी रूप में ब ैंकिग पहुंच 
को साकार करने में महत्वपरू्ण प्रगति हईु ह।ै इसके अलावा, 
अंतिम छोर तक पहुंच के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) 
चनैल को सदुृढ़ करने के लिए कई उपाय किए गए। तथापि, 
आपरू्ति पक्ष के मलू्यांकन स े पता चला कि कतिपय क्षेत्रों 
में कम जनसखं्या के घनत्व, भौगोलिक दरूी, वित्तीय सवेा 
प्रदाताओं के लिए अपके्षाकृत कम आर्थिक सभंाव्यता, और 
आर्थिक व्यवहार्यता के अभाव तथा अवसरंचनात्मक अड़चनों 
(कनेक्टिविटी, बिजली, सड़कें  आदि) के कारण अंतिम छोर 
तक उपलब्ध सवेाओं की गणुवत्ता, निरंतरता और व्यापकता 
का स्तर बराबर नही ं हो सका, अतः इसमें सधुार करना 
ज़रूरी ह।ै 

डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना (डीपीआई) पर परिचालनरत 
डिजिटल वित्तीय सवेाओं ने खाता स्‍वामित्‍व, सामाजिक 

लाभांतरण, त्वरित और कुशल विप्रेषण/ भगुतान और क्रेडि ट 
तक पहुंच स ेलकेर वित्तीय समावेशन सबंंधी पहलों को बड़े 
पमैाने पर सहायता प्रदान की ह।ै प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित 
अंतर-परिचालनशील, ओपन और समावेशी प्रणाली के रूप 
में डीपीआई जनसाधारण की खशुहाली के लिए आवश्यक 
सार्वजनिक और निजी सवेाए ं प्रदान करने का कार्य करती 
ह।ै डिजिटल आईडी, अंतर-परिचालनशील भगुतान, डिजिटल 
क्रे डेंशियल लजेर और खाता एकत्रीकरण ढांच ेको एक-साथ 
मिलाकर बना इडंिया स्टैक इस दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत 
करता ह।ै इसस ेप्राप्त लाभ का उपयोग करते हएु विभिन्न 
प्रकार की वित्तीय सवेाए ं निष्पादित करने के लिए डिजिटल 
फूटप्रिंट का दायरा बढ़ाने की गुंजाइश ह।ै 

सिफारिश:

यह सिफारिश की जाती ह ै कि कारोबार प्रतिनिधियों के 
नेटवर्क  को सदुृढ बनाते हएु तथा अंतिम छोर पर सरुक्षित 
और किफायती डिजिटल वित्तीय सवेाओं की सपुरु्दगी करते 
हएु अंतिम छोर के ऐक्सेस के साम्य, पहुंच, सगंतता, और 
गणुवत्ता के स्तर में सधुार किया जाए।

कार्रवाई बिंद:ु

1. अतंिम छोर के ऐक्सेस के साम्य, पहुंच, संगतता और 
गणुवत्ता के स्तर में सधुार

अंतिम छोर तक वित्तीय सवेाओं के ऐक्सेस के साम्य, पहुंच, 
सगंतता और गणुवत्ता के स्तर में बड़े पमैाने पर सधुार 
लाने के लिए, प्रत्येक राजस्व कें द्र15 में कम स ेकम एक 
बैंकिग आउटलटे - शाखा/ डिजिटल बैंकिग इकाई (डीबीय)ू/ 
नियत कें द्र वाल ेकारोबार प्रतिनिधि आउटलटे (एफबीसी)16 
की उपलब्धता सनुिश्चित करने की आवश्यकता ह,ै ताकि 
वित्तीय सवेाए ंदेश के कोने-कोने तक उचित और समान रूप 
स ेउपलब्ध की जा सकें । ऐस ेआउटलटेों, जो पर्याप्त रूप स े
ब ैंकों के नियंत्रणाधीन और निगरानी में ह ैं, स ेअपके्षित ह ैकि 

15 राजस्व कें द्र स ेअभिप्रेत ह ैसबंंधित राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत व अंकित राजस्व इकाई (न कि कोई स्थान-विशषे), अर्थात एक राजस्व गांव/ शहर/ कस्बा/ नगरपालिका/ नगर 
निगम, आदि, जैसा मामला हो। जनसखं्या के आकार के आधार पर राजस्व कें द्रों को ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी, या महानगरीय के रूप में निम्नानसुार वर्गीकृत किया जाता हःै 
i. ग्रामीण: जनसखं्या 10,000 स ेकम।
ii. अर्ध-शहरी: 10,000 और उसस ेअधिक, कित ु1 लाख स ेकम।
iii. शहरी: 1 लाख और उसस ेअधिक, कित ु10 लाख स ेकम।
iv. महानगर: 10 लाख और उसस ेअधिक।
स्रोत: जनगणना कें द्रों की पहचान स ेसबंंधित दिशानिर्देश -
https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2035#:~:text=Census%202011%20in%20proforma%20I,which%20the%20branch%20is%20situated
16 सप्ताह में कम स ेकम पांच दिन प्रति दिन कम स ेकम 4 घंटे काम करना। 
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वे न्यूनतम मानक वित्तीय सवेाओं के सटे को उपलब्ध कराए,ं 
यथा- जमाराशि, आहरण, विप्रेषण, खाता खोलना और सवेा 
प्रदान करना, जन सरुक्षा योजनाए,ं ऋण उपलब्धता/ आवेदन, 
प ेंशन योजना आदि। यह ‘सार्वभौमिक पहुंच’ की दिशा में 
हो रह ेकार्यकलापों के लिए बृहत स्तरीय मलू्यवर्धन होगा, 
जिसके अंतर्गत लक्ष्यित गांवों में स े99.9 प्रतिशत गांवों/ 
पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवार के समहू को 5 कि.मी. की परिधि 
में किसी न किसी रूप में ब ैंकिग सवेाओं का ऐक्सेस उपलब्ध 
कराया गया ह।ै 

एसएलबीसी/ यटूीएलबीसी को चरणबद्ध तरीके स ेब ैंकों के 
लिए कार्य-योजना बनानी चाहिए और लक्ष्य आबंटित करने 
चाहिए ताकि इस कार्यनीति की अवधि के दौरान समचुित 
मध्यावधिक लक्ष्यों को हासिल करते हएु निर्धारित पड़ावों को 
पार किया जा सके। 

2. पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीसी एजेंटों के लिए 
प्रोत्साहन तंत्र

परू्वोत्तर (एनई)/ पहाड़ी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त 
सखं्या में ब ैंक शाखाए1ं7 न होने के कारण बैंकिग सवेाए ं
ज्यादातर बीसी आउटलटेों पर निर्भर ह ैं। इसके अतिरिक्त, 
पहाड़ी क्षेत्रों की स्थलाकृतिक स्थितियों के कारण नियत कें द्र 
बीसी का फैलाव, विशषे रूप स ेपरू्वोत्तर क्षेत्र में केवल 165 
एफबीसी प्रति हजार वर्ग कि.मी. ह,ै जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 
इसका फैलाव 379 एफबीसी प्रति हजार वर्ग कि.मी. ह1ै8। 
विषम जनसखं्या घनत्व और ऐक्सेस बिदओुं की अपर्याप्त 
उपलब्धता भी बीसी कें द्रों में कम सखं्या में होने वाल ेलनेदेनों 
में परिलक्षित होती ह।ै चूकंि बीसी का पारिश्रमिक, लनेदेनों की 
मात्रा पर निर्भर ह,ै अतः कम आबादी और कठिन भ-ूभाग के 
कारण ऐस ेक्षेत्रों में बीसी के कारोबार की व्यवहार्यता प्रभावित 
होती ह,ै जिसस ेउनकी अक्रियता बढ़ती ह ैऔर वित्तीय समा-
वेशन के परिणाम प्रभावित होते ह ैं। 

तदनसुार, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक ऐक्सेस 
की उपलब्धता और निरंतरता में सधुार करने के लिए, वित्तीय 
समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत परू्वोत्तर राज्यों और 

अन्य पहाड़ी राज्यों/ सघं-शासित क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू 
और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड) के टियर V और टियर 
VI कें द्रों में कार्यरत कारोबार प्रतिनिधियों को दिए जाने 
वाल ेप्रोत्साहन सबंंधी मौजदूा योजना को टीयर VI कें द्रों में 
सचंालनरत सभी नियत कें द्र वाल ेकारोबार प्रतिनिधियों19 के 
लिए नप-ेतलु ेतरीके स ेविस्तारित किया जा सकता ह।ै 

3. बीसी के पारिश्रमिक ढांचे को मजबतू करना।

अंतिम छोर तक वित्तीय सवेाओं के वितरण में गणुवत्ता और 
निरंतरता सनुिश्चित करने के लिए, बीसी एजेंटों के लिए 
उचित और यकु्तियकु्त पारिश्रमिक सरंचना आवश्यक ह।ै 
विनियामकीय निर्देशों के होते हएु भी, प्रचलित विविध प्रथाओं 
को ध्यान में रखते हएु, ब ैंकिग उत्पादों और सवेाओं स े
सबंंधित बीसी एजेंटों की उचित पारिश्रमिक सरंचना भारतीय 
बैंक सघं (आईबीए) के तत्वावधान में तैयार की जा सकती ह।ै 

4. सेवाओं के दायरे को बढ़ाना और बीसी परिचालनों 
के निर्वाह में सधुार करना

(क) एफबीसी20 द्वारा प्रदान की जा रही सवेाओं के दायरे को 
बढ़ाने और उन्हे जारी रखने के हते ुउनकी कमाई की क्षमता 
में सधुार करने के लिए, वित्तीय सवेा प्रदाताओं को अच्छी 
तरह काम करने वाल ेकारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम स े
अतिरिक्त/ मलू्यवर्धित सवेाए ंप्रदान करने पर विचार करना 
चाहिए, जो कि विनियामकीय मानदंडों को परूा करने के 
साथ-साथ वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी कार्यनिष्पादन मापदंडों के 
आधार पर हों। 

(ख) अच्छी तरह काम करने वाल ेएफबीसी के नेटवर्क  का 
उपयोग अतिरिक्त मलूभतू वित्तीय सवेाए ंप्रदान करने के लिए 
किया जा सकता ह,ै जैस े- बनुियादी म्यूचअुल फंड, प ेंशन 
और बीमा उत्पाद तथा तत्संबंधी सवेाए,ं जो कि अपके्षित 
मानदंडों व विनियामकीय मापदंडों को परूा करने के अधीन 
हों। 

5. बीसी रजिस्ट्री का सदुृढ़ीकरण

मौजदूा बीसी रजिस्ट्री पोर्टल, जिसका रखरखाव आईबीए द्वारा 
17 अखिल भारतीय आधार पर प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर बैंक शाखाओं की सखं्या 51 ह,ै लकेिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह केवल 18 ह।ै पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, प्रति हजार वर्ग 
किमी क्षेत्र में 30 बैंक शाखाए ंह ैं। [स्रोत – डीबीआईई (24 मार्च ) / जनगणना 2011 का डेटा]
18 मार्च  2024 की स्थिति के अनसुार
19 सप्ताह में कम स ेकम पांच दिन और प्रति दिन कम स ेकम 4 घंटे काम करना।
20 वही

अध्याय - IV
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किया जाता ह,ै बीसी के सचंालन की निगरानी तथा उनकी 
गणुवत्ता और अंतिम छोर तक पहुंच सनुिश्चित करने के उद्देश्य 
स ेएक गतिशील और व्यापक डेटासटे उपलब्ध कराता ह।ै 
आईबीए को इस रजिस्ट्री पोर्टल की अतिरिक्त कार्यक्षमताओं 
को और मजबतू एवं विकसित करना चाहिए ताकि डेटा के 
आवधिक अद्यतनीकरण, अवस्थिति मैपिंग, डी-डुप्लीकेशन, 
प्रमाणन स्थिति आदि में सधुार हो सके। इसस े पोर्टल की 
कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

6. डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(क) डिजिटल भुगतान में एक बिलियन उपयोगकर्ताओं 
की संख्या हासिल करना

यपूीआई ने दिसबंर 202421 के दौरान लगभग 16.7 बिलियन 
लनेदेन दर्ज किए। जनू 202422 में यपूीआई के 424 मिलियन 
विशिष्ट उपयोगकर्ता थे। इस पृष्ठभमूि में यह वांछनीय ह ैकि 
यपूीआई की अगवुाई में डिजिटल भगुतानों की परिधि में 
अधिक स े अधिक आबादी को शामिल किया जाए। अतः 
दिसबंर 2029 तक डिजिटल भगुतान पारिस्थितिकी तंत्र में 
एक बिलियन उपयोगकर्ताओं की सखं्या का लक्ष्य हासिल 
करने में ऐस ेभगुतान माध्यमों का दायरा बढ़ने स ेऔर गति 
मिल सकती ह।ै

(ख) डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारण 
और गहनीकरण (ईडीडीपीई) 

डिजिटल भगुतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारण और 
गहनीकरण (ईडीडीपीई) कार्यक्रम प्रगति पर ह,ै जिसका 
उद्देश्य चिह्नित जिलों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल 
भगुतान की कम स ेकम एक पद्धति अर्थात् डेबिट/ रुप ेकार्ड, 
नेट ब ैंकिग, मोबाइल बैंकिग, यपूीआई, यएूसएसडी, एईपीएस 
आदि प्रदान करनी ह।ै इस कार्य में हईु प्रगति को ध्यान में 
रखते हएु, ईडीडीपीई को निम्नलिखित पड़ाव पार करने का 
लक्ष्य हासिल करना चाहिए – (i) मार्च  2026 तक 80% 
जिलों में 100% कवरेज, और (ii) मार्च  2027 तक सभी 
चिह्नित जिलों में 100% कवरेज।

(ग) लक्ष्यित ऋण प्रवाह को सगुम बनाने और ऐक्सेस 

के विस्तार के लिए अनुकूलनशील सीबीडीसी 

कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्रा (सीबीडीसी) को अनकूुलनशील 
बनाने स ेइसके अंतिम उपयोग को जोड़ने में मदद मिल सकती 
ह।ै उदाहरण के लिए, सीबीडीसी का उपयोग करने वाल ेब ैंकों 
के लिए कृषि ऋणों के मामल ेमें इस प्रकार प्रोग्राम बनाया जा 
सकता ह ैकि उनका उपयोग केवल इनपटु स्टोर आउटलटेों में 
सनुिश्चित किया जाए। इसी प्रकार, एमएसएमई आदि के लिए 
यह अनकूुलनशील होने स ेनिधियों के विपथन के मदु्दे को दरू 
किया जा सकता ह ैऔर इष्टतम उपयोग सनुिश्चित किया जा 
सकता ह।ै इसस ेअंतिम उपयोग सनुिश्चित करने में मदद मिल 
सकती ह ैजिसकी वजह स ेदनुिया भर में ब ैंकों को लगातार 
जझूना पड़ता ह।ै 

तदनसुार, उधारकर्ता के विभिन्न वर्गों के लिए प्रोग्राम-योग्य 
सीबीडीसी की प्रायोगिक परियोजना चलाकर काश्तकार 
किसानों, सकू्ष्म उद्यमों, आदि जैस े अल्प सवेा-प्राप्त क्षेत्रों 
को ऋण प्रवाह की सवुिधा उपलब्ध कराने में प्रोग्राम-योग्य 
सीबीडीसी का लाभ उठाया जा सकता ह।ै सीमित या बिना 
कनेक्टिविटी वाल ेक्षेत्रों में व्यक्तियों को सीबीडीसी का ऐक्सेस 
उपलबध कराने के लिए ऑफलाइन रूप में इस ेलाग ूकरने 
की सभंावनाओं का पता लगाया जा सकता ह।ै 

(घ) एकीकृत ऋण इंटरफेस (यएूलआई)

डिजिटलीकरण में तेजी स ेहो रही प्रगति के सदंर्भ में भारत ने 
डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना (डीपीआई) को अपनाया ह,ै 
जिसने डिजिटल पहचान, भगुतान और अन्य वित्तीय व गैर-
वित्तीय सवेाओं में सभी नागरिकों के लिए सवुिधा, पारदर्शिता 
और उन्नत कार्यदक्षता को साकार किया ह।ै जबकि डिजिटल 
ऋण सपुरु्दगी के लिए उधारदाताओं के लिए ज़रूरी वित्तीय 
और गैर-वित्तीय डेटा के स्रोत भिन्न-भिन्न हो सकते ह ैं और 
अक्सर ये स्रोत विभिन्न ससं्थाओं में अलग-अलग होते ह ैं, 
अतः उधारदाताओं को अपने ऋण की हामीदारी के एक अंग 
के रूप में इन डेटा स्रोतों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता 
पड़ती ह,ै जो कि अत्यंत पचेीदा और खर्चीला कार्य ह।ै 

डीपीआई के रूप में एकीकृत ऋण इटंरफेस (यएूलआई) की 
अवधारणा इस प्रकार की गई ह ैकि यह अधिक स ेअधिक 

21 भगुतान प्रणाली सकेंतक - दिसबंर 2024, https://www.rbi.org.in/Scripts/PSIUserView.aspx?Id=43
22 मदु्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 (पृष्ठ 9) - जनू 2024 की स्थिति स ेसबंंधित आकंड़े
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उधारदाताओं और डेटा सवेा प्रदाताओं को शामिल करने के 
साथ-साथ, उधार देने की विभिन्न प्रक्रियाओं के सबंंध में 
प्रायोगिक परियोजनाए ं चलाकर उधारदाताओं को अपके्षित 
डिजिटल सचूना को सचुारु रूप स ेउपलब्ध कराते हएु निर्बाध 
ऋण सपुरु्दगी को साकार करे। 

(ङ) सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को जनसरुक्षा पोर्टल 
से जोड़ना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के फैलाव 
में सधुार करना

जनसरुक्षा पोर्टल भारत सरकार द्वारा शरुू की गई सामाजिक 
सरुक्षा बीमा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता ह।ै यह प्रधान 
मंत्री सरुक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री 
जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 
नामांकन और दावों का एक सर्वांगीण पोर्टल ह।ै 
तदनसुार, सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को जनसरुक्षा पोर्टल 
स ेजोड़ा जाना चाहिए ताकि ग्राहकों का पंजीकरण, पॉलिसी 
प्रमाण पत्र जारी करने और दावों के प्रससं्करण के लिए 
सगुम डिजिटल अनभुव प्रदान किया जा सके। इस पोर्टल के 
माध्यम स ेलनेदेन की बेहतर कार्यदक्षता और पारदर्शिता इन 
योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ाएगी और व्यवस्थित तरीके स े
कवरेज के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा, 
क्षेत्र स ेसबंंधित विनियामक और वित्तीय सवेा प्रदाताओं को 
अपने वितरण नेटवर्क  को मजबतू करके और जागरूकता 
पदैा करके एपीवाई के कवरेज में सधुार के लिए ठोस प्रयास 
करने चाहिए।
(च) सरल डिजिटल इंटरफेस और एआई का उपयोग
पचेीदा और अस्पष्ट डिजिटल इटंरफेस के साथ-साथ भाषा 
सबंंधी बाधाए ंहोने पर ग्राहक उचित विकल्प का चयन नही ं
कर पाते ह ैं और इसका उपयोग करने में रुचि नही ंदिखा पाते 
ह ैं। तदनसुार, वित्तीय सवेा प्रदाताओं के लिए ज़रूरी ह ैकि वे 
इसके उपयोग को आसान बनाने के लिए डिजिटल चनैलों के 
इटंरफेस को बेहतर और सरल बनाए ंतथा स्थानीय भाषाओं 
में डिजिटल लनेदेन इटंरफेस प्रदान करके भाषा-जन्य बाधाओं 
को दरू करें। 
इसके लिए, उपयोगकर्ताओं और वित्तीय सवेा प्रदाताओं के 
बीच भाषिणी जैस ेएआई साधित भाषा अनवुाद प्लेटफ़ार्म के 
प्रति जागरूकता पदैा की जाए ताकि उस ेवित्तीय सवेाओं के 
साथ जोड़ा जा सके। 

7. सकू्ष्म उद्यमों पर ध्यान कें द्रित किया जाना

पहली बार ऋण लनेे वाल े(न्यु-ट-ुक्रेडि ट) सकू्ष्म उद्यमों, विशषे 
रूप स ेउद्यम सहायता प्लेटफॉर्म के माध्यम स ेशामिल किए 
गए उद्यमों को पर्याप्त वित्तीय रिकॉर्ड/ परू्ववृत्त न होने के 
कारण ऋण लनेे में उनकी कठिनाइयों को कम करने के 
लिए वित्तीय सवेा प्रदाताओं द्वारा अभिनव समाधानकारी पहलें 
अपनाते हएु समर्थन प्रदान करना चाहिए जैस ेडिजिटल ऋण 
प्लेटफ़ार्म, सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाए,ं स्वचालित कारोबार 
योजना जेनरेशन, ऋण मलू्यांकन के वैकल्पिक डेटा और 
आवश्यकतानसुार निर्धारित चकुौती की समय-सारणी। 

8. स्व-विनियामकीय संगठनों की भमूिका

फिनटेक क्षेत्र, सकू्ष्मवित्त क्षेत्र और अन्य कार्यक्षेत्रों में स्व-
विनियामकीय सगंठन (एसआरओ), सदस्यों के लिए आचार 
संहिता में उपयकु्त प्रावधानों को शामिल करके दायित्वपरू्ण, 
उपयकु्त और किफायती वित्तीय उत्पाद/ सवेाए ंउपलब्ध कराने 
और अपनी सदस्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन नीतियों 
को अपनाने को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते ह ैं।

II. महिलाओं की अगवुाई वाले वित्तीय समावशेन के 
लिए लैंगिक समानता वाले दृष्टिकोण, और विशेषतया 
अल्प सेवा-प्राप्त और कमज़ोर वर्गों के परिवारों की 
वित्तीय समतु्थानशीलता में सधुार के लिए विभेदित 
कार्यनीतियों को अपनाना।

पिछल े कई वर्षों में, भारत में सरकार और वित्तीय सवेा 
प्रदाताओं ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के 
अवसर पदैा करने में काफी प्रगति हासिल की ह।ै महिलाओं 
की अगवुाई वाल ेवित्तीय समावेशन और विस्तार पहलों का 
लाभ उठाने के लिए एफआई पारिस्थितिकी तंत्र में महिला 
एजेंसी को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए लिंग संवेदनशील 
दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता ह।ै

वित्तीय सवेाओं के उपयोग के मांग पक्ष की बाधाओं में स े
एक बाधा इस तथ्य स ेउत्पन्न होती ह ैकि विभिन्न भौगोलिक/ 
जनसांख्यिकीय/ आर्थिक स्तर के लोगों की वित्तीय सवेाओं 
के उपयोग की दृष्टि स ेआवश्यकताओं और जानकारी का 
स्तर अलग-अलग होता ह।ै अतः वित्तीय समावेशन नीतियां 
उस स्थिति में प्रभावी हो सकती ह ैं, जब वे नीतियां अंतिम 

अध्याय - IV
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उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनसुार 
वित्तीय उत्पादों और सवेाओं को आवश्यकता-अनरुूप वितरित 
करने के लिए विभेदित दृष्टिकोण को ससुाध्य बनाती हों।

सिफारिश:

यह सिफारिश की जाती ह ै कि महिलाओं की अगवुाई में 
वित्तीय समावेशन और विस्तार पहलों को सदुृढ़ करने 
और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए के लिए लिंग 
संवेदी दृष्टिकोण अपनाया जाए। साथ ही अल्प सवेा-प्राप्त 
और कमजोर वर्गों को वित्तीय सवेाए ंप्रदान करने के प्रति 
विभेदित दृष्टिकोण अपनाया जाए। 

कार्रवाई बिंद:ु

1. महिला कारोबार प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाना

वित्तीय सवेाओं के उपयोगकर्ताओं के रूप में महिलाओं की 
भागीदारी को बढ़ाने तक ही सीमित नही ं रहते हएु, अपित ु
कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों के रूप में उनकी सखं्या में बढ़ोतरी 
करते हएु वित्तीय सवेाओं के सलुभकर्ताओं का रूप धारण 
करने के लिए महिलाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने 
की आवश्यकता ह।ै 

इसका लक्ष्य मध्यावधि में महिला कारोबार प्रतिनिधियों की 
कम स े कम 30% हिस्सेदारी सनुिश्चित करनी होगी, जो 
वर्तमान में लगभग 15%23 ह।ै दिसबंर 2028 तक कारोबार 
प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को तैनात करने के लक्ष्य 
को चरणबद्ध रूप स े हासिल करने के लिए एसएलबीसी/ 
यटूीएलबीसी को सदस्य बैंकों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई 
योजना निर्धारित करनी चाहिए। 

2. सेवाओं के ध्‍यान-कें द्रण के लिए अल्प सेवा-प्राप्त/ 
कमज़ोर वर्गों की पहचान

जहां तक अल्प सवेा-प्राप्त और कमज़ोर वर्गों को उपयकु्त 
और समय पर वित्तीय सवेाए ंप्रदान करने का मामला ह,ै ऐस े
ग्राहकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, इसके सबंंध 
में एक उपयकु्त सकेंतक/ ढांचा विकसित करना ज़रूरी ह ै

ताकि उसका अनसुरण किया जा सके। तदनसुार, वित्‍तीय क्षेत्र 
के विनियामकों द्वारा वर्गात्मक और परिस्थिति-जन्‍य कारकों 
दोनों के आधार पर एक पहचान ढांचा तैयार किया जा सकता 
ह2ै4। 

3. कमज़ोर वर्गों के लिए विभेदित उत्पाद और वितरण 
चैनल

(क) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किफायती 
सार्वभौमिक वित्तीय उत्पाद और सवेाए ं प्रस्‍तुत करने के 
दृष्टिकोण स ेपरे उत्पाद की उपयकु्‍तता और वैयक्तिक उपय-ु
क्‍तता, विशषे रूप स ेअल्‍प सवेा-प्राप्‍त और कमज़ोर वर्गों के 
प्रति ध्‍यान कें द्रित करने की आवश्‍यकता ह।ै तदनसुार, वित्‍तीय 
सवेा प्रदाताओं को ऐस ेवर्गों की अपके्षाओं की परू्ति करने के 
लिए उपयकु्‍त उत्‍पादों का संग्रह विकसित करना चाहिए (जैसा 
कि मलूभतू एमएफ उत्‍पाद, आपदा बीमा, आदि)। वित्‍तीय क्षेत्र 
के विनियामकों को, ऐस ेउत्‍पाद विकसित किए जाने के सबंंध 
में समचुित रूप स ेअधिदेश तय करना चाहिए। 

(ख) जनसाधारण की वित्तीय सरुक्षा और वित्तीय समतु्‍थानशीलता 
को मजबतू करने के लिए, निवश, पेंशन और बीमा क्षेत्रों में 
उपयकु्त बंडलबद्ध उत्पादों को विकसित किया जा सकता ह ै
(उदाहरण के लिए, जीवन, स्वास्थ्य, दरु्घटना और सपंत्ति कवर 
प्रदान करने वाला एकल बीमा उत्पाद)।

(ग) लोगों की वित्तीय समतु्‍थानशीलता को मजबतू करने की 
दृष्टि स,े विशषे रूप स ेकम कीमत के ऋणों के लिए आसान 
दस्तावज़ीकरण प्रक्रिया और त्वरित सवंितरण वाल ेउपयकु्त 
और उचित क्रेडि ट उत्पादों की शरुुआत की जानी चाहिए 
ताकि लोगों को ऋण की अपनी छोटी-छोटी और अत्‍यावश्‍यक 
अपके्षाओं को परूा करने के लिए वित्‍त के अनौपचारिक 
स्रोतों/ अनधिकृत डिजिटल उधारदाताओं, आदि स े सपंर्क  
करने स ेरोका जा सके। 

(घ) उचित रूप स ेऔर आसानी स ेआपकातकालीन ऋण 
उपलब्‍ध कराने के ससं्‍थागत माध्‍यमों को और अधिक सदुृढ 
करने के लिए ऐस ेसभी आधार-सबंद्ध बीएसबीडी खातों (ताकि 

23 22 अप्रैल, 2025 की स्थिति - आईबीए बीसी रजिस्ट्री पोर्टल
24 उदाहरण के लिए, कतिपय आय ुवर्ग के लोग (यवुा वयस्क और अति वरिष्ठ नागरिक), अल्प शिक्षित लोग, दिव्यांगजन, व्यावसायिक प्रवासी आदि जैस ेवर्गात्मक कारकों और 
प्राकृतिक/ शारीरिक आपदाओं के कारण जीवन, आजीविका और सपंत्ति की हानि, अति-ऋणग्रस्तता, आदि जैसी परिस्थिति का सामना कर रह ेलोग, आदि जैस ेपरिस्थिति-जन्य कारकों 
का चयन किया जा सकता ह।ै इन कारकों का उपयोग करते हएु ऐस ेसामान्य सिद्धांत/ मापदंड विकसित किए जा सकते ह ैं जिनका पालन करते हएु सभी सवेा प्रदाता ऑनबोर्ड िंग, 
लनेदेन और वित्तीय सवेाओं की सपुरु्दगी आसानी स ेकर सकें । 
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डुप्लिकेशन स ेबचाया जा सके), जिनके खोल ेजाने के बाद 
कम-स-ेकम छह माह की अवधि के लिए नियमित परिचालन 
होता हो, में वाजिब दर पर ब्‍याज प्रभारित करके ओवरड्राफ्ट 
सवुिधा25 डिफॉल्‍ट उत्‍पाद विशषेता के रूप में उपलब्‍ध कराई 
जा सकती ह।ै

III. आजीविका, कौशल विकास और समर्थनकारी 
पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य स्थापित करना और 
वित्तीय समावशेन के साथ उनका जड़ुाव।

जीवन निर्वाह की मलूभतू आवश्‍यकताओं को परूा करने और 
बचत करने की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि स ेआय की निरंतरता, 
नियमितता और पर्याप्‍तता प्रभावी वित्तीय समावेशन के मांग-
पक्ष के महत्वपरू्ण तत्‍वों में स ेएक ह।ै यह सार्थक रोजगार, 
उद्यमिता के प्रयासों, बाजार सबंद्धता आदि पर परस्पर निर्भर 
करता ह,ै जिसके लिए आजीविका और कौशल विकास के 
अवसर अत्‍यंत महत्‍वपरू्ण ह ैं। 

आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौशल के स्‍तर को 
बनाए रखने और गहन बनाने के लिए वित्तीय समावेशन 
पारिस्थितिकी तंत्र में परू्ववर्ती व परवर्ती सबंद्धता की आवश्‍य-
कता होती ह,ै तथा परिणामों में सधुार करने के लिए समेकित 
प्रयासों की ज़रूरत पड़ती ह।ै वित्‍तीय समावेशन की पहलों 
स ेजडु़े  कार्यकलापों की प्रकृति इस प्रकार ह ैकि उसके लिए 
विभिन्‍न हितधारकों के बीच जडु़ाव और सहक्रिया की आव-
श्‍यकता ह ैताकि सतत रोजगार, बाज़ार सहबद्धता, समचुित 
निधीयन, जागरूकता और समर्थन को साकार किया जा सके।

सिफारिश:

यह सिफारिश की जाती ह ैकि क्रेडि ट/ बाज़ार सबंद्धता में 
रहने वाल े अंतराल को दरू करने और जनसांख्यिकीय/ 
भौगोलिक असमानताओं को कम करने के लिए कौशल 
विकास और आजीविका पारिस्थितिक तंत्र के बीच सामंजस्य 
स्थापित करने और अभिसरण करने के लिए स्किल इडंिया 
डिजिटल हब और स्‍थानीय सामदुायिक सगंठनों का उपयोग 
किया जाए। इसस ेरोज़गार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाए 
जा सकते ह ैं, जिसके परिणामस्‍वरूप वित्‍तीय सवेाओं के 
प्रभावी ऐक्‍सेस और उपयोग को मरू्त रूप दिया जा सकता 
ह।ै

कार्रवाई बिंद:ु

1. कौशल प्रशिक्षण के लिए सामग्री का विकास और 
सपुरु्दगी

(क) एनएसडीसी, अंतिम छोर तक सहभागिता के लिए 
कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को उत्‍प्रेरित करने के अपने 
अधिदेश के साथ और कौशल भारत मिशन के कार्यनीतिक 
कार्यान्वयन व ज्ञान के भागीदार होने के नाते कौशल एवं 
आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र में विषय-वस्तु विकसित करने 
तथा कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए नोडल 
एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता ह।ै कौशल विकास 
कार्यक्रमों में शामिल वित्तीय साक्षरता पर नई विषय-वस्तु 
का विकास और/ या अद्यतन करने का कार्य एनसीएफई के 
परामर्श स ेकिया जा सकता ह।ै
(ख) एनएसडीसी सभी कौशल प्रशिक्षण ससं्थानों द्वारा राष्ट्रीय 
कौशल योग्यता फ्रे मवर्क  (एनएसक्यूएफ) को अपनाने की 
प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता ह ैताकि व्यक्तियों को रोजगार-
योग्‍य बनने सबंंधी अपके्षित क्षमता अर्जित करने में समर्थ 
बनाया जा सके। कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्किल इडंिया 
डिजिटल हब पर सभी अनसुचूित भाषाओं में उपलब्ध कराया 
जाना चाहिए और इसका ऐक्‍सेस सभी को आसानी स ेमिलना 
चाहिए।
(ग) एनएसडीसी स्किल इडंिया डिजिटल हब पर ऑनबोर्ड िंग 
और डेटा शयेरिंग के माध्यम स े सभी कौशल प्रशिक्षण 
संस्थाओं (आरएसईटीआई, जेएसएस, पीएमकेवीवाई, 
एनआईएसईबीयडूी, स्किल इडंिया सेंटर, आईटीआई, कौशल 
और व्यावसायिक कॉलजे आदि) के ससंाधनों को सहक्रियात्मक 
बनाने के प्रयासों की अगवुाई कर सकता ह।ै एसडीजी-2030 
(एसडीजी-5) के तहत राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद 
करने के लिए सभी कौशल विकास और आजीविका संस्थानों 
द्वारा एक लिंग-सवेंदनशील दृष्टिकोण अपनाया जा सकता ह।ै
2. डेटा शेयरिग और रिपोर्टिंग
एनएसडीसी विभिन्न कौशल विकास/ प्रशिक्षण ससं्थाओं द्वारा 
चलाए जाने वाल ेकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सखं्या और 
प्रकारों पर समय-समय पर रिपोर्ट एकत्र करने तथा प्रकाशित 
करने और उनके भगुतान के सबंंध में स्किल इडंिया डिजिटल 
हब का लाभ उठा सकता ह।ै एनआरएलएम और एनयएूलएम 
जैस ेअन्य सरकारी कार्यक्रमों के तहत कौशल और व्‍यवस्‍थापन 
की पहलों, जिनके अंतर्गत एसएचजी सदस्यों के लिए वित्तीय 

25 उदाहरण के लिए, पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए ` 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सवुिधा उपलब्ध ह।ै (https://www.pmjdy.gov.in/scheme) 

अध्याय - IV
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साक्षरता कें द्रित प्रशिक्षण शामिल ह,ै को यथासमय डेटाबेस 
में एकीकृत किया जा सकता ह,ै ताकि कौशल विकास और 
आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र पर सपंरू्ण अखिल भारतीय डेटा 
तैयार हो सके।
3. कौशल विकास प्रशिक्षण-प्राप‍्त व्यक्तियों को 
निधीयन और वित्तीय सहायता
(क) वित्‍तीय क्षेत्र की सहभागी संस्‍थाओं को शामिल करते हएु 
एनएसडीसी, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कौशल 
ऋण योजनाओं स ेसबंंधित सचूना व्यापक रूप स ेउपलब्ध 
कराई जा सकती ह ैताकि व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करते हएु उपयकु्त कौशल प्रशिक्षण के लिए नामांकन करा 
लनेे के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 

(ख) सबंंधित राज्य/ सघं-शासित क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्येक 
जिल ेकी क्षमता सबंद्ध ऋण योजना (पीएलपी) में मान्यता प्राप्त 
कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं (आर-एसईटीआई, पीएमकेवीवाई, 
जेएसएस आदि) द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयकु्त 
आबंटन होना चाहिए ताकि बैंकों द्वारा ऐस े व्यक्तियों को 
ऋण सहायता दी जा सके। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को, वित्‍तीय 
संस्‍थाओं स ेऋण सवुिधाओं की प्राप्ति के लिए सपंर्क  करने के 
सबंंध में आवश्‍यक सहायता दी जानी चाहिए। 

4. स्थानीय सामदुायिक संगठनों का लाभ उठाना

सामदुायिक ससंाधन ससं्‍थाओं (सीआरई) के रूप में सामाजिक 
अवसरंचना के विश्‍वसनीय तथा सहायक मध्‍यवर्ती स्‍तर के 
माध्‍यम स े विभिन्‍न हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों को 
सहक्रियात्‍मक बनाते हएु सरंचित तंत्र के जरिए स्‍थानीय 
समदुायों को सामाजिक मध्‍यस्‍थता (इटंरमीडिएशन) के 
लिए शामिल करना। सीआरई का तात्‍पर्य स्थानीय स्‍तर पर 
स्‍थापित सामदुायिक सगंठनों, जैस ेसहकारी समितियों, ट्रस्ट/ 
समितियों और गैर सरकारी सगंठनों (एनजीओ) स ेह ैं, जो 
जीविकोपार्जन के लिए कौशल विकास के पारिस्थितिकी तंत्र 
के भीतर सामाजिक मध्यस्थता प्रदान करेंगे। 

सीआरई का उद्देश्य समदुाय-उन्मुख मध्यस्थता और स्थानीय 
स्तर पर समर्थन प्रदान करके वित्तीय समावेशन के पारिस्थिति-
की तंत्र में समन्वय स्थापित करना ह,ै जिसस ेकौशल विकास/ 
जीविकोपार्जन, बाजार सपंर्क  और बैंक ऋण तक पहुंच सगुम 
हो सके। यह एक विश्वसनीय-सहायता प्राप्त मध्यवर्ती स्‍तर के 
रूप में सामाजिक बनुियादी ढांचा तैयार करेगा, जो निम्नलि-
खित कार्यों को परूा करेगा।

(क) प्रशिक्षण अंतराल का आकलन – सामदुायिक ससंाधन 
संस्थाए ं(सीआरई) सर्वेक्षण या सहभागिता आधारित पहचान 
प्रक्रिया के माध्यम स ेबेरोजगार, अल्प रोजगार-प्राप्‍त, स्कू ल 
छोड़ने वाल ेऔर कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता वाल ेअन्य 
व्यक्तियों स ेसबंंधित डेटा एकत्रित करेंगी।
(ख) कौशल प्रशिक्षण ससं्थाओं के साथ समन्वय – सा-
मदुायिक ससंाधन ससं्थाए ं (सीआरई) को कौशल प्रशिक्षण 
एजेंसियों, सभंावित नियोक्ताओं और बैंकों के साथ उपयकु्त 
रूप स ेसबंंध स्थापित करना होगा।
(ग) सीआरई को स्‍थान-विशषे की प्रशिक्षण सबंंधी आवश्‍य-
कताओं स ेकौशल विकास संस्‍थाओं को अवगत कराने की 
व्‍यवस्‍था करनी चाहिए। 
(घ) प्रशिक्षण परूा होने के बाद प्रशिक्षित व्‍यक्तियों को सहायता 
प्रदान करना और रोजगार/ उद्यमिता और निधीयन के लिए 
समर्थन प्रदान करना। 

सीआरई स्थानीय स्तर पर स्‍थापित होने के कारण व्यक्तियों 
को सगंठित करने और स्थानीय समदुायों का विश्वास जीतने 
की क्षमता रखती ह ैं। समदुाय के साथ जडु़कर, सीआरई 
कौशल विकास कें द्रों, ब ैंकों और आजीविका प्रदाताओं/ नि-
योक्ताओं के साथ-साथ आकांक्षियों के बीच एक पलु के रूप 
में कार्य करेंगी, जिसस ेवित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र 
में ससं्‍था-व्‍यक्ति के सर्वांगीण जडु़ाव को साकार करते हएु 
वित्‍तीय समावेशन में सचूना विषमता में कमी आएगी। 

इस अवधारणा की व्यावहारिकता का मलू्यांकन करने के लिए 
सीआरई के परिचालन के सबंंध में एक लघ ुस्‍तरीय प्रायोगिक 
परियोजना की जा सकती ह।ै प्रायोगिक चरण के निष्कर्षों और 
मलू्यांकन के आधार पर इस ेलाग ूकरने की दिशा में आगे 
कार्रवाई करने पर निर्णय लिया जा सकता ह।ै

IV. वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय 
शिक्षण को एक साधन के रूप में उपयोग हेतु बढ़ावा 
देना 
वित्तीय अनशुासन लोगों के खशुहाली का एक अभिन्न अंग 
ह ैजो उनके वित्तीय व्यवहार स े व्यक्त होता ह,ै जैस ेज्ञान 
और जागरूकता, निर्णय लनेा, चयन और दृष्टिकोण, निर्भरता, 
प्रभाव, आदि। कुछ हद तक, वित्तीय अनशुासन व्यक्तियों की 
अपनी स्वाभाविक समझ पर निर्भर करता ह,ै हालांकि, काफी 
हद तक वित्तीय अनशुासन एक सीखा हआु व्यवहार होता ह ै
जिन्ह ें कुछ मानदंडों स ेपहचाना जा सकता ह,ै जैस ेक) वित्तीय 
ज्ञान, ख) वहनीय ऋणग्रस्तता, ग) यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण, 
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26 जागरूकता का तात्पर्य एक व्यापक वैचारिक समझ स ेह,ै जबकि ज्ञान सदंर्भ और प्रक्रिया विशषे तथा व्यावहारिक क्षमता ह,ै जिसका उपयोग किया जा सकता ह।ै
27 परैा 5.2 (घरेल ूऋण चकुौती दायित्वों की सीमा) - मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व ब ैंक (सकू्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022

घ) वित्तीय योजना, और ङ) बचत/निवश का विविधीकरण। 
तदनसुार, इन मानदंडों को प्राप्त करने हते ुवित्तीय शिक्षण का 
लाभ उठाया जा सकता ह।ै

सिफारिश:

वित्तीय अनशुासन को अनिवार्यतः एक सीखा हआु व्यवहार 
मानते हएु, वित्तीय शिक्षण/साक्षरता तंत्र का उपयोग सामान्य 
रूप स ेजागरूकता पदैा करने स ेआगे बढ़कर परिवारों के 
बीच वित्तीय अनशुासन में सधुार लाने के लिए किया जाए। 
तदनसुार, वित्तीय शिक्षण/साक्षरता पहल में निम्नलिखित 
तीन आयामों पर अतिरिक्त लक्ष्यित ध्यान कें द्रित किया 
जाए। 

क) वित्तीय सवेाओं के अधिक और सरुक्षित उपयोग को 
प्रभावी बनाने के लिए व्यापक सिद्धान्त सबंंधी जागरूकता 
स ेपरे जाकर, उपयकु्त रूप स ेविभेदित विषय-वस्तु और 
विभेदित वितरण मॉडल के साथ विषयपरक और प्रक्रिया-
उन्मुख वित्तीय ज्ञान26 प्रदान करना। 

ख) वहनीय ऋणग्रस्तता को बढ़ावा देना तथा अति-
ऋणग्रस्तता स ेबचाव करना, जिसमें ऋण चकुाने के लिए 
नए उधार लनेे तथा कर्ज़ अदायगी का आय के आधे27 स े
अधिक होने सबंंधी जोखिमों पर ध्यान कें द्रित किया जाएगा।

ग) बचत/निवश के विविधीकरण की आवश्यकता के 
अलावा, परिवारों की खशुहाली के लिए यथार्थवादी वित्तीय 
लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय योजना के महत्व को प्रोत्साहित 
करना और उस पर ज़ोर देना।

कार्रवाई बिंद:ु

1. वित्तीय साक्षरता की पहलों को बनाए रखना और 
उनका गहनीकरण
सेंटर्स ऑफ फाइनैन्शियल लिटरसी (सीएफएल) और फाइनै-
न्शियल लिटरसी सेंटर्स (एफएलसी) जैस ेप्रसार माध्यमों की 
निरंतर नीति समीक्षा के माध्यम स ेवित्तीय साक्षरता के प्रयासों 
को बनाए रखना, साथ ही क्षमता निर्माण, विषय-वस्तु के 
अद्यतन आदि में प्रयासों को बढ़ावा देना।

2. लक्षित वित्तीय साक्षरता पहल
(क) लक्षित वर्गों स ेक्रियात्मक सहलग्नता वाली ससं्थाओं को 
शामिल करते हएु विभेदित विषय-वस्तु और लक्षित प्रसारण 
माध्यम वित्तीय साक्षरता के प्रसार को और अधिक सार्थक बना 
सकते ह ैं और वित्तीय साक्षरता विस्तार पहलों की गणुवत्ता और 
प्रभावशीलता को और बढ़ा सकते ह ैं। तदनसुार, राष्ट्रीय वित्तीय 
शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) छात्रों, बजुरु्गों, प्रवासियों, दिव्यांगजनों 
और अन्य इस प्रकार के समहूों की आवश्यकताओं को निरंतर 
परूा करने हते ुलक्ष्यित वित्तीय साक्षरता विषय-वस्तु के लिए 
एक उपयकु्त वितरण मॉडल की सकंल्पना और क्रियान्वयन 
करे।
(ख) मौजदूा सीएफएल तंत्र के अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता की 
प्रासगंिक और ध्यानपरू्वक चनुी हईु विषय-वस्तुओं के प्रसार 
के लिए चनुिदा स्कू लों, कॉलजेों, किसान-उत्पादक सगंठनों 
(एफपीओ), सामदुायिक सगंठनों आदि में वित्तीय साक्षरता 
इकाइयां स्थापित की जाए।ं 
3. डिजिटल साक्षरता में सधुार
वित्तीय सवेाओं के अधिक स े अधिक उपयोग में विस्तार 
के लिए लोगों के डिजिटल कौशल को उन्नत करने की 
आवश्यकता ह,ै क्योंकि डिजिटल उपकरणों और एप्लिकेशनों 
के साथ अनभुव और सहजता की कमी लोगों को धोखाधड़ी 
का शिकार बना सकती ह ैऔर डिजिटल वित्तीय समावेशन 
की प्रगति में बाधा डाल सकती ह।ै तदनसुार, एनसीएफई और 
वित्तीय सवेा प्रदाता डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए कें द्रित 
और अभिनव अभियान चला सकते ह ैं ताकि लोग धोखाधड़ी 
के प्रयासों की पहचान कर सकें , साथ ही लोगों की डिजिटल 
लनेदेन की सरुक्षा स ेसबंंधित चितंाओं को दरू किया जा सके। 
4. उभरती प्रासंगिकता वाले क्षेत्रों पर विषय-वस्तु का 
विकास और प्रसार 
एनसीएफई, सेंटर फॉर फाइनैन्शियल लिटरसी (सीएफएल), 
फाइनैन्शियल लिटरसी सेंटर (एफएलसी) और अन्य चनैलों 
के माध्यम स ेप्रसार के लिए निम्नलिखित पहलओुं पर उपयकु्त 
विषय-वस्तु विकसित कर सकता ह ै– 
(क) परिवारों में वहनीय स्तर पर ऋणग्रस्तता को बनाए रखने 
और अति-ऋणग्रस्तता स ेबचाव करने को बढ़ावा देना। 

अध्याय - IV
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(ख) यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय नियोजन की 
आवश्यकता और बचत/निवश के विविधीकरण के बारे में 
समझ विकसित करना।

5. वित्तीय साक्षरता की स्थिति का आवधिक आकंलन

(क) एनसीएफई वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन की 
स्थिति का आकंलन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण (निर्दिष्ट 
क्षेत्रों को कवर करने वाल ेसीमित सर्वेक्षणों सहित) आयोजित 
कर सकता ह।ै 

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के माध्यम स ेकमियों के आकंलन 
के आधार पर, एनसीएफई विशिष्ट क्षेत्रों/समहूों के लिए 
जागरूकता पहल की अवधारणा और कार्यान्वयन कर सकता 
ह।ै 

6. सामान्य बैंकिग और वित्त-संबंधित पहलओुं पर एआई 
और एमएल-आधारित सार्वजनिक पछू-ताछ प्रणाली 
विकसित करना
ग्राहकों को अफवाहों का शिकार होने स े बचाने के लिए 
वित्तीय सवेाओं/उत्पादों स ेसबंंधित त्वरित, सही और प्रमाणित 
जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हएु, 
यह सिफारिश की जाती ह ैकि वित्तीय सवेा प्रदाता –

(क) अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया एक्सटेंशन के 
माध्यम स ेसदंेहों को स्पष्ट करने और जानकारी प्राप्त करने के 
लिए विधिवत प्रमाणित सार्वजनिक पछू-ताछ प्रणाली उपलब्ध 
कराए।ं 

(ख) उपभोक्ता सरंक्षण और शिकायत निवारण उपायों पर 
रुचिकर विषयवस्तुओं के प्रभावी प्रसार के लिए उपयकु्त 
सोशल मीडिया अभियान चलाए।ं 

V. ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण उपायों की 
गणुवत्ता और विश्वसनीयता को मजबतू करना।

उपभोक्ता सरंक्षण वित्तीय समावेशन की गणुवत्ता के मलू 
तत्वों में स ेएक ह,ै जो वित्तीय सवेाओं के उपयोगकर्ताओं में 
भरोसा और आत्मविश्वास पदैा करता ह।ै वित्तीय सवेाओं के

सिफारिश:

विभिन्न वर्गों की लागत-प्रभावी ढंग स ेज़रूरतें परूी करने 
के लिए, बैंकों ने वित्तीय सवेाओं/उत्पादों को तैयार करने 
और वितरित करने के लिए डिजिटल/फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म 
का लाभ उठाया ह।ै वित्तीय सवेाओं के विस्तार को आसान, 
विश्वसनीय, भरोसमंेद और प्रभावी ग्राहक सरुक्षा एवं 
शिकायत निवारण उपायों द्वारा समर्थित होना चाहिए, क्योंकि 
ग्राहक सरुक्षा की प्रभावशीलता वित्तीय सवेाओं की माँग का 
मलू आधार ह।ै

उपयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों और हितों की सरुक्षा के 
लिए पर्याप्त सरुक्षा उपाय उपलब्ध कराने हते ुसदुृढ़ उपभोक्ता 
सरंक्षण उपायों की आवश्यकता ह।ै इसलिए, ग्राहक सरंक्षण 
ढांच ेको सदुृढ़ करने के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता 
ह।ै

कार्रवाई बिंद:ु

1.शिकायत निवारण तंत्र में सधुार - निवारण तंत्र में 
ग्राहकों के अधिक बोझ को कम करना

(क) सरल समाधान

औपचारिक वित्तीय सवेाओं की मांग को मजबतू करने और 
प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, वित्तीय सवेा 
प्रदाताओं के स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सरल 
बनाने की आवश्यकता ह ैताकि ग्राहकों के लगने वाल ेसमय 
और ससंाधनों को कम किया जा सके। मौजदूा शिकायत 
निवारण पोर्टल और हले्पलाइन नंबरों के अतिरिक्त, सरल 
समाधान अपनाए जाए,ँ जिसके तहत पीड़ित ग्राहक को केवल 
एक मिस्ड कॉल सवेा नंबर डायल करना होगा, और उस ेलंबी 
और कतारबद्ध प्रक्रिया स ेगजुरने की आवश्यकता नही ंहोगी। 
ऐसी मिस्ड कॉल होने पर सवेा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट नंबर स े
कॉल बैक किया जाए, ताकि शिकायत दर्ज की जा सके और 
उसकी पावती ली जा सके तथा समयबद्ध तरीके स ेएसएमएस 
के माध्यम स ेप्रगति को अद्यतन किया जा सके। सरल ऐप/
समाधान भी विकसित किए जा सकते ह ैं, जो वित्तीय सवेा 
प्रदाताओं द्वारा समाधान के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत 
दर्ज करने में सहायता करें। 

(ख) साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों का समाधान 
करने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी 
रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) 
का प्रभावी उपयोग

वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे स ेनिपटने के लिए, नागरिक 
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 
(सीएफसीएफआरएमएस) के रूप में एक साझा एकीकृत मंच 
बनाया गया ह,ै जहां सभी सबंंधित हितधारक, अर्थात् काननू 
प्रवर्तन एजेंसियां, ब ैंक, वित्तीय सवेा प्रदाता, आदि मिलकर 
काम करते ह ैं ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि निर्दोष 
नागरिकों स ेधोखाधड़ी करने वालों तक धन के प्रवाह को 
रोकने के लिए त्वरित और प्रणाली-आधारित प्रभावी कार्रवाई 
की जाए। सीएफसीएफआरएमएस हले्पलाइन नंबर 1930 या 
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के 
माध्यम स ेशिकायतें प्राप्त करता ह।ै 

ब ैंकों को एक निर्दिष्ट तंत्र स्थापित करना चाहिए जो 
लगभग वास्तविक समय में उपलब्ध हो, ताकि उन निधियों 
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के प्रवाह को रोका/अवरुद्ध किया जा सके जिनके विरुद्ध 
सीएफसीएफआरएमएस में शिकायत दर्ज की गई हो।

(ग) बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति

वित्तीय क्षेत्र के विनियामक यह सनुिश्चित करें कि सभी वित्तीय 
सवेा प्रदाताओं के पास एक अच्छी तरह स ेलिखित तथा बोर्ड 
द्वारा अनमुोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति हो, जिसका 
व्यापक प्रचार किया जाए तथा उनकी सबंंधित वेबसाइटों पर 
प्रमखुता स ेप्रदर्शित किया जाए और सभी ग्राहक इटंरफेस 
बिदओुं/मीडिया पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा 
लिंक उपलब्ध कराया जाए। ऐसी जानकारी स्थानीय भाषाओं 
में भी उपलब्ध कराई जाए,ँ तथा समाधान की समयसीमा और 
गणुवत्ता की निगरानी सबंंधित वित्तीय सवेा प्रदाताओं के शीर्ष 
प्रबंधन द्वारा की जाए। 

2. ग्राहक सरुक्षा उपायों को मजबतू करना

(क) भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को कम करने के लिए 
डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

डिजिटल सवेाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी 
की घटनाओं को न्यूनतम करना आवश्यक ह।ै चूकँि कई 
धोखाधडि़यां अनजान पीड़ितों को भगुतान करने या क्रे डेंशियल 
साझा करने के लिए प्रभावित करके की जाती ह ैं, इसलिए 
ग्राहकों को ऐसी धोखाधड़ी स ेबचाने के लिए निरंतर उपायों 
के अलावा, भगुतान प्रणालियों में नेटवर्क -स्तरीय खफुिया 
जानकारी और रीयल-टाइम डेटा साझा करने की भी 
आवश्यकता ह।ै तदनसुार, इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए 
गए एक विशषे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम स ेभगुतान धोखाधड़ी 
के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का 
उपयोग किया जाए, इस ेदिसबंर 2026 तक चाल ूकिया जा 
सकता ह।ै

(ख) डार्क  पैटर्न से सरुक्षा

ग्राहकों को डार्क  पटैर्न स ेबचाने के उद्देश्य स,े जो ग्राहकों की 
पसदं और स्वायत्तता को प्रभावित या बाधित करते ह ैं जिसस े
ग्राहकों का नकुसान होता ह,ै विनियामक वित्तीय सवेा प्रदाता-
ओं को अपने आचरण और सचंालन में डार्क  पटैर्न का सहारा 
न लनेे के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए। 

(ग) प्रौद्योगिकीय नवाचारों के अनुरूप सरुक्षा व्‍यवस्‍था 

तकनीकी नवोन्मेष, वित्तीय सवेाओं तक पहुंच और उपयोग 
को सवुिधाजनक बनाने के साथ-साथ डेटा उल्लंघन, हरेा-
फेरी, धोखाधड़ी और अनचुित व्यवहार जैस ेग्राहक सरंक्षण 
के मदु्दों को भी सामने लाते ह ैं, जिनके लिए उपयकु्त सरुक्षा 
उपायों की आवश्यकता होती ह।ै 

विनियामक, ग्राहक सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यवक्षी 

प्रक्रियाओं का उपयोग करें, ताकि वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों 
के साथ उचित व्यवहार सनुिश्चित किया जा सके, तथा 
इसके लिए वे उभरते वित्तीय परिदृश्य के अनरुूप, लक्षित 
पर्यवक्षी पद्धतियों को अपनाए,ं साथ ही ग्राहक सरंक्षण के लिए 
विनियामक रूपरेखा का पालन न करने की स्थिति में सख्त 
पर्यवक्षी कार्रवाई भी की जाए। 

(घ) बैंकों द्वारा परू्व-सचूित आधिकारिक फ़ोन नंबरों का 
उपयोग

धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाल े सामान्य तरीकों 
में स ेएक ह,ै ब ैंक कर्मचारियों का रूप धारण करके फोन 
कॉल/ई-मेल/एसएमएस के माध्यम स ेअनजान ग्राहकों को 
निशाना बनाना। ग्राहकों में इस बात का अंतर समझ पाने की 
क्षमता न होना ग्राहक सरंक्षण के लिए गंभीर जोखिम ह ैकि 
उस ेकिया गया कॉल/उस ेप्राप्त एसएमएस बैंक के वास्तविक 
स्टाफ द्वारा किया गया ह/ैभेजा गया ह ैया धोखाधड़ी की मंशा 
स ेब ैंक स्टाफ बनकर किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया ह/ै
भेजा गया ह।ै

इसलिए, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें 
वित्तीय सवेा प्रदाताओं को विशिष्ट फोन नंबर/ईमेल आईडी 
निर्दिष्ट करने की आवश्यकता हो, जिनस ेग्राहकों/सभंावित 
ग्राहकों स ेसपंर्क  किया जा सके। इस तरह के विवरण उनके 
सभी व्यावसायिक चनैलों पर प्रमखुता स ेप्रदर्शित किए जाने 
चाहिए और ग्राहकों को भी सचूित किया जाना चाहिए। किसी 
अन्य फ़ोन/मोबाइल नंबर/ई-मेल का उपयोग प्रतिबंधित होना 
चाहिए।

(ङ) नियमित ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना

वित्तीय क्षेत्र के विनियामक वित्तीय सवेा प्रदाताओं द्वारा उपयकु्त 
विषयों पर ग्राहकों के लिए नियमित जागरूकता अभियान 
चलाने का निर्देश दें।

‘पंच ज्योति’ के अंतर्गत विभिन्न बाधाओं और चनुौतियों 
का समाधान करने तथा कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने 
के लिए सिफारिशें और कार्रवाई बिद ु वित्तीय समावेशन के 
प्रति एक समग्र और सहक्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते 
ह ैं। सारणी IV.1 चनुौतियों/बाधाओं, उनके समाधान के लिए 
सिफारिशों/कार्रवाई बिदओुं का एक स्नैपशॉट प्रदान करती ह ै
और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हितधारकों की भी पहचान 
करती ह।ै

अध्याय - IV
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सारणी IV.1: वित्तीय समावशेन के लिए चुनौतियाँ/बाधाए,ँ कार्यनीतिक उद्देश्य/ कार्रवाई बिंद,ु और कार्यान्वयनकर्ता हितधारक

वित्तीय समावशेन में 
पहचानी गई चुनौतियाँ/

बाधाए ँ

(संदर्भ: अध्याय-II)

कार्यनीतिक उद्देश्यों के माध्यम से चुनौतियों/बाधाओं का 
समाधान

(पंच ज्योति)

(संदर्भ: अध्याय- IV)
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अंतिम छोर तक पहुँच की 
समता, पहुँच, निरंतरता और 
गणुवत्ता में सधुार।

पह
ुँच

ü

पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के 
बीसी एजेंटों के लिए प्रोत्साहन 
तंत्र।

पह
ुँच

ü ü

बी.सी. एजेंटों को समय पर 
एवं उचित पारिश्रमिक का 
अभाव।

बीसी के पारिश्रमिक ढांच ेको 
मजबतू करना। पह

ुँच

ü

कुछ क्षेत्रों में लनेदेन की 
कम मात्रा के कारण बीसी 
आउटलटे्स की व्यावसायिक 
व्यवहार्यता में कठिनाइयां।

सवेाओं के दायरे का विस्तार 
करना तथा बीसी परिचालनों 
की निरंतरता में सधुार करना।

 प
ह ुँच
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बी.सी. एजेंटों के सचंालन में 
कमी और अपर्याप्त निगरानी।

बीसी रजिस्ट्री को सदुृढ़ 
बनाना।  प

ह ुँच

ü

डिजिटल वित्तीय सवेाओं के 
और अधिक विस्तारण एवं 
गहनीकरण की आवश्यकता।

डिजिटल भगुतान में एक 
अरब उपयोगकर्ताओं तक 
पहुँचना।  प्र
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डिजिटल वित्तीय सवेाओं के 
और अधिक विस्तारण एवं 
गहनीकरण की आवश्यकता।

डिजिटल भगुतान 
पारिस्थितिकी तंत्र का 
विस्तारण और गहनीकरण 
(ईडीडीपीई)।	  प्र
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डिजिटल चनैलों का उपयोग 
कर लक्ष्यित ऋण प्रवाह की 
आवश्यकता।

लक्ष्यित ऋण प्रवाह को सगुम 
बनाने और पहुंच का विस्तार 
करने के लिए प्रोग्रामेबल 
सीबीडीसी।  प्र
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परिवार के स्तर पर वित्तीय 
समतु्‍थानशीलता में सधुार की 
आवश्यकता।

सभी बैंकों और बीमा 
कंपनियों को जनसरुक्षा पोर्टल 
स े जोड़ना और एपीवाई का 
कवरेज बढ़ाना।  प्र

यो
ग 
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जटिल इटंरफेस और भाषाई 
बाधाओं के कारण वित्तीय 
सवेाओं का कम उपयोग।
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सरल डिजिटल इटंरफेस।
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सकू्ष्म उद्यमों के लिए ऋण की 
कमी।

सकू्ष्म उद्यमों पर विशषे ध्यान 
देना।
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आचार सहंिता और सर्वश्रेष्ठ 
प्रथाओं को अपनाने को 
प्रोत्साहित करना।

स्व-वि‍नि‍यामक सगंठनों के 
माध्यम स ेजिम्मेदार नवोन्‍मेष 
को बढ़ावा देना।  ग

णुव
त्ता

ü ü ü ü

बी.सी. एजेंट के रूप में 
महिलाओं का अपर्याप्त 
प्रतिनिधित्व।

महि
ल
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 के

 न
ेतृत

्व 
वा
ल
 ेवि

त्ती
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ावे
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के
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लि

ंग-
सवंे
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श
ील
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ान
श
ील
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ार
्रव
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बि
ंद)ु

 
महिला कारोबार प्रतिनिधियों 
की हिस्सेदारी बढ़ाना।

 प
ह ुँच

ü

कमजोर/अल्प सवेा-प्राप्त 
वर्गों के लिए केन्द्रित एवं 
उपयकु्त सवेाओं का अभाव।

कें द्रित सवेाओं के लिए 
कमजोर और अल्प सवेा-प्राप्त 
वर्गों की पहचान।  प्र

यो
ग

ü ü ü ü

कमजोर और अल्प सवेा-
प्राप्त वर्गों के लिए उपयकु्त 
उत्पादों और वितरण चनैल 
की पहचान करना।  प्र

यो
ग

ü ü ü ü

परिवार के स्तर पर अप्रभावी 
वित्तीय समतु्‍थानशीलता। 

निवश, पेंशन और बीमा क्षेत्र 
में उपयकु्त उत्पादों के समहू 
का विकास।  प्र

यो
ग ü ü ü

आसान दस्तावज़ीकरण 
प्रक्रिया और त्वरित सवंितरण 
के साथ उपयकु्त और निष्पक्ष 
ऋण उत्पाद।  प्र

यो
ग

ü

आपातकालीन ऋण - 
बीएसबीडीए में ओवरड्राफ्ट।

 प्र
यो
ग

ü

सचूना विषमता के अलावा 
नियमित एवं सतत आय/
आजीविका का अभाव 
तथा वित्तीय समावेशन 
पारिस्थितिकी तंत्र में अप्रभावी 
सहबद्धता।

आ
ज
ीवि

क
ा, 

क
ौश

ल
 वि

क
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 औ
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सह
ाय
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ारिस
्थि
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औ
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 क
ार
्रव
ाई
 बि
ंद

)ु

कौशल प्रशिक्षण के लिए 
विषय-वस्तु का विकास और 
वितरण।  प्र

यो
ग ü ü

सभी कौशल संस्थानों द्वारा 
एनएसक्यूएफ को अपनाना 
तथा सभी भाषाओं में पाठ्यक्रम 
विषय-वस्तु की उपलब्धता। प्रय

ोग

ü

लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण 
पर ध्यान कें द्रित करते हएु 
सभी कौशल ससं्थानों के 
ससंाधनों को समन्वित करना।  प्र

यो
ग

ü

आयोजित कौशल प्रशिक्षण 
की सखं्या और प्रकार पर डेटा 
साझा करना और रिपोर्टिंग 
करना।  प्र

यो
ग

ü

अध्याय - IV
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सचनूा विषमता के अलावा 
नियमित एवं सतत आय/
आजीवि का का अभाव तथा 
वित्तीय समावेशन पारिस्थिति 
की तंत्र में अप्रभावी सहबद्धता।

आ
ज
ीवि

क
ा, 

क
ौश

ल
 वि

क
ास

 औ
र 

सह
ाय
ता
 

पा
रिस

्थि
ति
क
ी तं

त्र 
क
ा स

मन
्वय

न 
औ

र 
वि
त्ती
य 

सम
ावे
श
न 

के
 स

ाथ
 उ

सक
ा स

बंंध
। 
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ार
्रव
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बि
ंद)ु

एनएसडीसी, भारत सरकार 
और राज्य सरकार की 
कौशल ऋण योजनाओं पर 
सचूना का प्रसार।  प्र

यो
ग 

ü ü

कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के 
लिए पर्याप्त ऋण लिंकेज का 
अभाव।

प्रत्येक जिल ेकी क्षमता सबंद्ध 
योजना के माध्यम स ेकौशल 
प्रशिक्षित व्यक्तियों को वित्त 
नि‍धीकरण और वित्तीय 
सहायता।  प्र

यो
ग

ü ü

वित्तीय समावेशन में ससं्थागत 
प्रयासों में सहायता के लिए 
पर्याप्त सामदुायिक भागीदारी 
का अभाव।

स्थानीय सामदुायिक सगंठनों 
का लाभ उठाना।

 प्र
यो
ग

ü ü

सचूना विषमता, भाषाई और/या 
साक्षरता बाधाए,ं और वित्तीय 
और डिजिटल जागरूकता का 
निम्न स्तर।

वि
त्ती
य 

अ
नशु

ास
न 

क
ो ब

ढ़ाव
ा
 द

ेने 
के
 लि

ए 
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त्ती
य 

शि‍क्ष
ण

 क
ो ए

क
 उ

पक
रण

 के
 रू
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में 

उप
यो
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क
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ा। 
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0 
क

ार
्रव
ाई
 बि
ंद

)ु

वित्तीय साक्षरता पहल को 
कायम रखना और गहरा 
करना। गणु

वत्
ता ü ü ü ü ü ü

विभेदित विषय-वस्तु और 
कें द्रित वितरण चनैल।

गणु
वत्

ता ü

लक्ष्यित वित्तीय साक्षरता 
इकाइयों की स्थापना।

गणु
वत्

ता ü ü

डिजिटल साक्षरता में सधुार।

गणु
वत्

ता ü

विषय-वस्तु का विकास और 
प्रसार – वहनीय ऋणग्रस्तता। 

गणु
वत्

ता ü

वित्तीय समतु्‍थानशीलता के 
लिए उभरते जोखिमों पर ध्यान 
देने की आवश्यकता। 

विषय-वस्तु का विकास एवं 
प्रसार - यथार्थवादी लक्ष्य 
निर्धारण, वित्तीय योजना, 
आदि।  ग
णुव

त्ता

ü

कें द्रित वित्तीय साक्षरता 
अभियान और उसके मलू्यांकन 
की आवश्यकता।

वित्तीय साक्षरता की स्थिति का 
आवधिक मलू्यांकन।

 ग
णुव

त्ता ü

विशिष्ट क्षेत्रों/समहूों के लिए 
जागरूकता पहल पर ध्यान 
कें द्रित करना। गणु

वत्
ता ü

ग्राहक सरंक्षण और शिकायत 
निवारण उपायों के लिए 
प्रामाणिक जानकारी की 
आसान उपलब्धता और 
जागरूकता अभियान की 
आवश्यकता।

सामान्य बैंकिग और वित्त-
सबंंधित पहलओुं पर एआई 
और एमएल-आधारित 
सार्वजनिक क्वेरी सिस्टम 
विकसित करना।  ग

णुव
त्ता

ü ü ü ü

उपभोक्ता सरंक्षण और 
शिकायत निवारण उपायों 
पर उपयकु्त सोशल मीडिया 
अभियान चलाना।

गणु
वत्

ता ü ü ü ü
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सरल एवं कुशल शिकायत 
निवारण तंत्र की आवश्यकता।

ग्रा
हक

 स
रंक्ष
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र 
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क
ाय
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पा
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ार
्रव
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)ु सरल और कम बोझिल 
समाधान।

 ग
णुव

त्ता

ü ü ü ü

बैंकों द्वारा परू्व-सचूित 
आधिकारिक फ़ोन नंबरों का 
उपयोग। गणु

वत्
ता ü ü ü ü

साइबर/भगुतान धोखाधड़ी 
स े बचाव और रोकथाम 
के लिए प्रभावी उपायों की 
आवश्यकता।

नागरिक वित्तीय साइबर 
धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और 
प्रबंध प्रणाली पर बैंकों को 
सवु्यवस्थित करना और 
शामिल करना।

गणु
वत्

ता

ü

बोर्ड द्वारा अनमुोदित ग्राहक 
शिकायत निवारण नीति।

गणु
वत्

ता ü ü ü ü

डिजिटल भगुतान इटेंलिजेंस 
प्लेटफॉर्म।

 ग
णुव

त्ता

ü

वित्तीय सवेा प्रदाताओं द्वारा 
जिम्मेदारीपरू्ण व्यवहार की 
आवश्यकता।

डार्क  पटैर्न स ेसरुक्षा।

गणु
वत्

ता ü ü ü ü

तकनीकी नवोन्‍मेष को 
बढ़ावा देते हएु ग्राहक सरुक्षा 
पर ध्यान केन्द्रित करने की 
आवश्यकता।

तकनीकी नवोन्‍मेष के विरुद्ध 
सरुक्षा।

गणु
वत्

ता
ü ü ü ü

ग्राहक जागरूकता के सृजन 
की आवश्यकता।

नियमित ग्राहक जागरूकता 
अभियान चलाना।

 ग
णुव

त्ता

ü ü ü ü

मापन और निगरानी तंत्र की 
प्रभावशीलता में सधुार।

एफ
आ

ई 
क्षेत्र

 म
ें प्र

गति
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क
ल
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क
रन
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के
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नि
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क
ार
्रव
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वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों 
द्वारा डेटा सगं्रहण और प्रसार।

ü ü ü ü

व्यापक एवं पृथक एफआई-
सचूकांक का विकास।

ü ü ü ü

अध्ययन/सर्वेक्षण का 
सचंालन।

ü ü ü ü

अध्याय - IV
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सारणी IV.2 कार्रवाई बिंदओुं का हितधारक-वार वितरण मैट्रिक्स

क्रमांक अध्याय/ 
कार्यनीतिक 

उद्देश्य

कार्रवाई 
बिदओुं की 
सखं्या

प्रत्येक हितधारक के लिए कार्रवाई बिदओुं की सखं्या

आ
रब

ीआ
ई

आ
ईआ

रड
ीए
आ

ई

पी
एफ

आ
रड

ीए

सबे
ी

ना
बा
र्ड

एन
एस

डी
सी

एन
सी

एफ
ई

1 IV.1 13 13 4 4 3 2 - -

2 IV.2 6 5 3 3 3 - - -

3 IV.3 7 3 - - - 2 5 1

4 IV.4 10 4 3 3 3 2 - 7
5 IV.5 8 8 6 6 6 - - -

6 V 3 3 3 3 3 - - -

कुल 47 36 (77%) 19 (40%) 19 (40%) 18 (38%) 6 (13%) 5 (11%) 8 (17%)

सारणी IV.3 - कार्रवाई बिंदओुं का एफ़आई-आयामवार वितरण मैट्रिक्स

एफ़आई – आयाम कार्रवाई बिंदओुं की संख्या

पहुँच 6 (13%)

उपयोग 19 (40%)

गणुवत्ता 19 (40%) 

निगरानी और माप 3 (7%)

कुल 47 (100%)
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अध्याय -V
निगरानी और मापन तंत्र

एनएसएफआई सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की 

दिशा में एक पारिस्थितिकी-तंत्र के दृष्टिकोण की परिकल्पना 

करता ह।ै विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हएु, जहां हितधारकों 

की ओर स ेविशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता ह,ै लक्ष्यों का 

एक सटे भी निर्धारित किया गया ह।ै आवधिक मलू्यांकन और 

मापन इस कार्यनीति का अभिन्न अंग ह ैं क्योंकि वे इसके दायरे 

में उठाए गए उपायों के प्रभाव को मापने के लिए आवश्यक 

साक्ष्य प्रदान करते ह ैं। इसके लिए उपयकु्त सकेंतकों की 

पहचान करना आवश्यक ह,ै ताकि इच्छित दिशा में प्रगति का 

आकलन किया जा सके, तथा फोकस वाल ेक्षेत्रों और नीति 

निर्माण के प्रभाव की पहचान की जा सके, जैसा कि कहावत ह ै

- ‘यदि आप इस ेमाप सकते ह ैं, तो आप इस ेसधुार सकते ह ैं।’ 
2. वित्तीय समावेशन स ेसबंंधित सकेंतकों को आम तौर पर 

‘पहुंच’, ‘उपयोग’ और ‘गणुवत्ता’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया 

जाता ह,ै ताकि भौगोलिक आधार पर और जनसांख्यिकी 

(लिंग, आय,ु आय आदि) के आधार पर विस्तृत मलू्यांकन 

किया जा सके। हालाँकि आपरू्ति पक्ष का आकलन विनिया-

मक रिटर्न और अन्य आसानी स े उपलब्ध डेटा बिदओुं के 

माध्यम स ेकिया जा सकता ह,ै मांग पक्ष के आकलन के लिए 

जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन की गणुवत्ता के बारे में 

जानकारी प्राप्त करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने 

हते ुसक्षमकर्ताओं की पहचान करने के लिए अध्ययन/सर्वेक्षण 

आयोजित करना आवश्यक ह।ै 

3. इस प्रकार, यह सिफारिश की जाती ह ैकि वित्तीय समावेशन 

की स्थिति को मापा जाए और उसकी निगरानी की जाए ताकि 

वित्तीय समावेशन के आपरू्ति पक्ष (वित्तीय उत्पादों और सवेाओं 

के प्रकार, और वितरण चनैल) और वित्तीय समावेशन के 

मांग पक्ष (वित्तीय सवेाओं के उपयोग को प्रभावित करने वाल े

कारक) दोनों को कवर किया जा सके। 

आपरू्ति पक्ष का मापन:

4. यद्यपि अधिक विस्तृत और सकू्ष्म मलू्यांकन के लिए बैंकिग 

आउटलटे, एटीएम, बनुियादी बचत बैंक जमा खाते, ऋण, 

डिजिटल भगुतान, म्यूचअुल फंड, बीमा और पेंशन उत्पादों 

में निवश, जागरूकता पहल आदि स ेसबंंधित पारंपरिक डेटा 

सटे की हमेशा आवश्यकता होगी, लकेिन भौगोलिक, लिंग, 

आय ुआदि आधारित डिसअग्रीगेटेड डेटा भी महत्वपरू्ण ह ैं। 

इसके अतिरिक्त, समावेशन की गणुवत्ता का मलू्यांकन करने 

तथा वित्तीय पहुंच में आने वाली बाधाओं को समझने के 

लिए, पहली बार ऋण लनेे वाल े (न्यु-ट-ुक्रेडि ट) प्रवेशकों, 

अंतिम छोर पर वित्तीय सवेाओं तक पहुंचने की लागत, 

निष्क्रिय खाते, निष्क्रिय कारोबार प्रतिनिधियों आदि के आकंड़े  

महत्वपरू्ण हो जाते ह ैं। 

5. उपर्युक्‍त के आधार पर, आगे चलकर सभी वित्तीय क्षेत्र के 

विनियामकों द्वारा डेटा संग्रहण और प्रसार के लिए निम्नलि-

खित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(क) डेटा संग्रहण प्रयासों स ेवित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी-

तंत्र में औपचारिक वित्तीय ससं्थाओं की समग्र कवरेज 

सनुिश्चित हो।

(ख) लिंग और आय ुके आधार पर आकंड़ों को जिला स्तर 

पर एकत्रित किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय उत्पादों और 

सवेाओं तक पहुंच और उपयोग में भौगोलिक, लिंग और 

आय-ुसबंंधी आयामों का आकंलन करने में सवुिधा हो और 

विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त हो सके। ब ैंकिग क्षेत्र स े

सबंंधित डेटा बिदओुं की एक सांकेतिक सचूी इस अध्याय 

के परिशिष्ट में दी गई ह।ै इस ेसार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध 

कराया जा सकता ह।ै

(ग) वित्तीय सवेा प्रदाताओं द्वारा एकत्रित ग्राहक आकंड़ों 

में आय स्तर, शिक्षा, व्यवसाय, उद्देश्य आदि जैसी व्यापक 

श्रेणियां शामिल होनी चाहिए, ताकि उसका विश्ले षण किया जा 

सके और नीतिगत उपायों को बेहतर ढंग स ेनिर्धारित किया 

जा सके।
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(घ) चनुिदा शब्दावली, जैस ेकमजोर उपभोक्ता, प्रवासी, आदि 

के लिए व्यापक रूप स े स्वीकार्य और ससुगंत डेटा की 

परिभाषा विकसित की जानी चाहिए, जिसका उपयोग वित्तीय 

क्षेत्र में उपयकु्त इटंरवेंशन के लिए किया जा सके।

ङ) वर्तमान एफआई-सचूकांक देश के स्तर पर वित्तीय 

समावेशन के क्षेत्र में हईु प्रगति को दर्शाता ह।ै क्षेत्रीय स्तर पर 

वित्तीय समावेशन की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य स,े 

राज्य/ कें द्र शासित प्रदेश के स्तर को वरीयता देते हएु, अलग-

अलग एफआई सचूकांक विकसित करने की आवश्यकता ह।ै 

शरुुआत के तौर पर, एनएसएफआई: 2025-30 की अवधि के 

दौरान, व्यापक कवरेज और राज्य/ कें द्र शासित प्रदेश के स्तर 

पर अलग – अलग एफआई-सचूकांक की एक नई शृंखला 

का निर्माण और प्रकाशन किया जा सकता ह।ै 

मांग पक्ष का मापन - अध्ययन/सर्वेक्षण का संचालन 

6. आपरू्ति पक्ष के डेटा सगं्रहण के साथ-साथ, वित्तीय सवेाओं 

तक पहुंच और उपयोग में आने वाली बाधाओं तथा समावेशन 

की गणुवत्ता, विशषेकर दरू-दराज़ के इलाकों में, के बारे में 

विवरण एकत्र करने के लिए मांग पक्ष का मापन आवश्यक 

ह।ै यह कार्य मांग पक्ष सर्वेक्षणों/फोकस समहू अध्ययनों के 

माध्यम स े किया जा सकता ह,ै जिसस े वित्तीय समावेशन 

के प्रेरकों का पता चल सकता ह ै तथा सामाजिक-आर्थिक 

कारकों, उत्पादों और सवेाओं की उपयकु्तता, घरेल ूस्तर पर 

ऋण सबंंधी कमजोरियों, वित्तीय साक्षरता और क्षमता के स्तर, 

शिकायत निवारण की स्थिति आदि के रूप में बाधाओं की 

पहचान करने में मदद मिल सकती ह।ै

7. यकीनन, यदि अंतिम उपयोगकर्ता के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान 

कें द्रित किया जाए, तो मांग पक्ष के मापन में कई पहलओुं पर 

प्रकाश डालने की क्षमता ह,ै जैस ेआवश्यकता और मांग का 

सरेंखण, दरू-दराज़ के इलाकों में वित्तीय सवेाए ंप्रदान करने में 

आईं बाधाए,ं क्षेत्रीय अपर्याप्तताए,ं उभरती प्राथमिकताए ंआदि। 

8. यह अनशुंसित किया जाता ह ैकि वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों 

द्वारा वित्तीय समावेशन की स्थिति का आकलन करने के 

लिए नियमित अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित करने की व्यवस्था 

स्थापित की जाए।

आगे की राह

9. वित्तीय शिक्षण, ग्राहक सरंक्षण, कौशल विकास, आजीविका 

सहायता, उद्यमशीलता और बाजार सहबद्धता और बह-ुहित-

धारक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत वित्तीय समावेशन नीतियां, 

वांछित परिणामों को ला सकती ह ैं, जो वित्तीय सरुक्षा, वित्तीय 

समतु्‍थानशीलता और वित्तीय अनशुासन की बेहतर स्थिति में 

लोगों की खशुहाली में परिलक्षित होती ह ैं। इसलिए, वित्तीय 

समावेशन के लिए समग्र और सहक्रियात्मक राह अपनाना ही 

आगे का रास्ता ह।ै 
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 परिशिष्ट: बैंकिग क्षेत्र से संबंधित जिलावार आकंड़े:

क्र.सं. संकेतक/डेटा बिंद ु पथृक्करण 

 पहँुच  

1 बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा सचंालित बैंकिग आउटलटे्स की सखं्या समहूवार जनसखं्या

2 बीसी द्वारा सचंालित बैंकिग आउटलटे्स की सखं्या [फिक्स्ड पॉइटं बीसी आउटलटे [एफबीसी]] समहूवार जनसखं्या

3 डिजिटल बैंकिग इकाइयों (डीबीय)ू की सखं्या समहूवार जनसखं्या

4 एफबीसी के अलावा अन्य बीसी आउटलटे्स की सखं्या समहूवार जनसखं्या

5 एटीएम की सखं्या समहूवार जनसखं्या

6 निष्क्रिय एफबीसी की सखं्या समहूवार जनसखं्या

7 एफबीसी के अलावा निष्क्रिय बीसी आउटलटेों की सखं्या समहूवार जनसखं्या 

उपयोग – बचत

8 बचत खातों की संख्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

9 बचत खातों में बकाया राशि लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

10 बीएसबीडी खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

11 बीएसबीडी खातों में बकाया राशि लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

12 बीएसबीडी खातों में स ेपीएमजेडीवाई खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

13 बीएसबीडी खातों में स,े पीएमजेडीवाई खातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

14 बीएसबीडी खातों में स,े बीएसबीडी लघ ुखातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

15 बीएसबीडी खातों में स,े बीएसबीडी- लघ ुखातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

16 डॉरमेंट/निष्क्रिय बीएसबीडी खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

17 डॉरमेंट/निष्क्रिय बीएसबीडी खातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

18 डॉरमेंट/निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

19 डॉरमेंट/निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

20 ओवरड्राफ्ट (ओडी) सवुिधा का लाभ उठाने वाल ेबीएसबीडी खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

21 ओडी सवुिधा का लाभ उठाने वाल ेबीएसबीडी खातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

22 ओवरड्राफ्ट (ओडी) सवुिधा का लाभ उठाने वाल ेपीएमजेडीवाई खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

23 ओवरड्राफ्ट सवुिधा का लाभ उठाने वाल ेपीएमजेडीवाई खातों में बकाया शषे लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

24 बीएसबीडी खातों की सखं्या जिनमें मलू्यवर्धित सवेाए ं(चके बकु, मोबाइल बैंकिग, एसएमएस, 
इटंरनेट ब ैंकिग आदि) प्रदान की जाती ह ैं

लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

उपयोग - उद्यमशीलता ऋण 

25 सकू्ष्म उद्यमों के ऋण खातों की सखं्या लिंग और जनसखं्या समहूवार

26 सकू्ष्म उद्यमों के ऋण में बकाया राशि लिंग और जनसखं्या समहूवार
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क्र.सं. संकेतक/डेटा बिंद ु पथृक्करण 

27 सकू्ष्म उद्यमों को ऋण - तिमाही के दौरान संवितरण लिंग और जनसखं्या समहूवार

28 व्यक्ति [उद्यमी जो एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत नही ंह ैं] के ऋण खातों की सखं्या लिंग और जनसखं्या समहूवार

29 व्यक्ति [एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत नही ंकिए गए उद्यमी] के ऋण खातों में बकाया राशि लिंग और जनसखं्या समहूवार

30 व्यक्ति [एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत नही ंकिए गए उद्यमी] को ऋण - तिमाही के दौरान 
संवितरण

लिंग और जनसखं्या समहूवार

उपयोग - कृषि ऋण

31 एसएफ/एमएफ को ऋण खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

32 एसएफ/एमएफ को ऋण में बकाया राशि लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

33 एसएफ/एमएफ को ऋण – तिमाही के दौरान संवितरण लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

34 केसीसी खातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

35 केसीसी खातों में बकाया राशि लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

36 केसीसी ऋण - तिमाही के दौरान संवितरण लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

उपयोग – न्यू टु क्रेडि ट 

37 पहली बार ऋण लनेे वालों (न्यु-ट-ुक्रेडि ट) के खातों की सखं्या [व्यक्तिगत] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

38 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की स्वीकृत ऋण राशि [व्यक्तिगत] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

39 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की सखं्या- सकू्ष्म उद्यम [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

40 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की स्वीकृत ऋण राशि - सकू्ष्म उद्यम [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

41 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की सखं्या - सकू्ष्म उद्यम [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

42 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की स्वीकृत ऋण राशि - सकू्ष्म उद्यम [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

43 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की सखं्या - [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

44 पहली बार ऋण लनेे वालों के खातों की स्वीकृत ऋण राशि - [एमएसएमई] लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

उपयोग - माइक्रो क्रेडि ट 

45 स्वयं सहायता समहूों (एसएचजी) के बचत बैंक खातों की सखं्या जनसखं्या समहूवार

46 एसएचजी के बचत बैंक खाते में बकाया राशि जनसखं्या समहूवार

47 बकाया ऋण वाल ेऋण सहलग्न एसएचजी की सखं्या जनसखं्या समहूवार

48 ऋण सहलग्न एसएचजी खातों में बकाया राशि जनसखं्या समहूवार

49 एसएचजी को ऋण - तिमाही के दौरान सवंितरण जनसखं्या समहूवार

50 जेएलजी के ऋण खातों की सखं्या जनसखं्या समहूवार

51 जेएलजी की बकाया राशि जनसखं्या समहूवार

52 जेएलजी को ऋण - तिमाही के दौरान संवितरण जनसखं्या समहूवार 

कारोबार प्रतिनिधि/अतंिम छोर तक सेवाए ंप्रदान करने संबंधी संकेतक 

53 बीसी एजेंटों की सखं्या लिंग और जनसखं्या समहूवार 
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परिशिष्ट

क्र.सं. संकेतक/डेटा बिंद ु पथृक्करण 

54 कुल कारोबार प्रतिनिधियों में स,े कम स ेकम नकद प्राप्ति, नकद निकासी, धन प्रेषण और बचत 
खाता खोलने की सवुिधा प्रदान करने वाल ेकारोबार प्रतिनिधि (जनसखं्या समहूवार) लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

55 बीसी एजेंटों को दिया गया कमीशन 

राशि [शनू्य, 10 हजार स ेकम; 10 
हजार स े20 हजार और 20 हजार 
और उसस ेअधिक], लिंग और 
जनसखं्या समहूवार 

डोरस्टेप बैंकिग सेवाओं के संकेतक 

56 वरिष्ठ नागरिक खाताधारकों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

57 ऐस ेवरिष्ठ नागरिक खाताधारकों की सखं्या जिनमें डोरस्टेप बैंकिग सवेाए ंप्रदान की जा रही ह ैं लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार 

58 दिव्यांगजन खाता धारकों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

59 ऐस ेदिव्यांग खाताधारकों की सखं्या जिनमें डोरस्टेप बैंकिग सवेाए ंप्रदान की जा रही ह ैं लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार

कारोबार प्रतिनिधि/ अतंिम छोर तक सेवाए ंप्रदान करने के ज़रिए लेनदेनों संबंधी संकेतक 

60 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेधन-प्रेषण (सखं्या) लिंग और जनसखं्या समहूवार

61 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेधन-प्रेषण (राशि) लिंग और जनसखं्या समहूवार

62 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेजमा (सखं्या) लिंग और जनसखं्या समहूवार

63 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेजमा (राशि) लिंग और जनसखं्या समहूवार

64 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेनिकासी (सखं्या) लिंग और जनसखं्या समहूवार

65 आईसीटी-बीसी लनेदेन के माध्यम स ेनिकासी (राशि) लिंग और जनसखं्या समहूवार

66 गैर-वित्तीय लनेदेन (सखं्या) लिंग और जनसखं्या समहूवार

67 अन्य एफआई उत्पाद - बीसी के माध्यम स ेसकू्ष्म बीमा, प ेंशन, आदि (सखं्या) लिंग और जनसखं्या समहूवार

68 बीसी के माध्यम स ेकिए गए लनेदेन के लिए ग्राहकों स ेवसलू ेगए शलु्क लिंग और जनसखं्या समहूवार

डिजिटल एक्सेस माध्यमों का उपयोग 

69 रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान आरटीजीएस/एनईएफ़टी/आईएमपीएस/यपूीआई/ अन्य डिजिटल 
माध्यमों का उपयोग करने वाल ेखातों की सखं्या लिंग, आय ुऔर जनसखं्या समहूवार
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एनएसएफ़आई (2019-24) - कार्यनीतिक स्तंभ, मील 

के पत्थर और उपलब्धियाँ

कार्यनीतिक स्तंभ – I: वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक 

पहुँच

प्रत्येक गांव को 5 किलोमीटर के दायरे में एक औपचारिक वित्तीय 

सवेा प्रदाता तक पहुंच उपलब्ध होगी। ग्राहकों को एक आसान 

और परेशानी मकु्त डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम स ेशामिल किया 

जाए और प्रक्रियाओं को कम कागजी तंत्र की ओर उन्मुख किया 

जाना चाहिए।

लक्ष्य – 

• अनसुचूित वाणिज्यिक बैंकों/भगुतान बैंकों/लघ ुवित्त बैंकों के 

बैंकिग आउटलटे्स की पहुंच बढ़ाना, ताकि मार्च  2020 तक 

प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी इलाकों में 

500 घरों की बस्ती में ब ैंकिग पहुंच उपलब्ध कराई जा सके।

• मार्च  2022 तक कम नकदी वाल ेसमाज की ओर बढ़ने के लिए 

आवश्यक बनुियादी ढांच ेका निर्माण करने हते ुसभी टियर-II स े

टियर VI कें द्रों में डिजिटल वित्तीय सवेाओं के विभिन्न तरीकों के 

लिए पारिस्थितिकी-तंत्र को मजबतू करना।

• वित्तीय सवेा प्रदाताओं को मोबाइल ऐप सहित आभासी तरीकों 

के माध्यम स ेपहुंच को मजबतू करने के लिए नवीन दृष्टिकोण 

अपनाने हते ुप्रोत्साहित करने के लिए फिन-टेक क्षेत्र में विकास 

का लाभ उठाना ह,ै ताकि मार्च  2024 तक प्रत्येक वयस्क को 

मोबाइल डिवाइस के माध्यम स े वित्तीय सवेा प्रदाता तक पहुंच 

प्राप्त हो सके।

• मार्च  2024 तक ग्राहकों को शामिल करने के लिए तेजी स े

डिजिटल और सहमति-आधारित सरंचना की ओर बढ़ना। 

 उपलब्धियां – 

1. इस लक्ष्य के अनसुार, 5 किलोमीटर / 500 परिवारों वाली 

प्रत्येक बस्ती के दायरे में ब ैंकिग पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 

1.21 लाख गांवों की पहचान की गई। इस सबंंध में, 99.9 प्र-

तिशत स ेअधिक गांवों को किसी न किसी रूप में ब ैंकिग सवुिधा 

उपलब्ध करा दी गई ह।ै 

2. नवीनतम तकनीक का लाभ उठाकर ग्राहकों को डिजिटल रूप 

स ेशामिल करने में सवुिधा के लिए, आरबीआई ने ग्राहक ऑन-

बोर्ड िंग हते ुवीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआ-

ईपी) शरुू करने के लिए 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर 

मास्टर निदेश को 9 जनवरी 2020 को सशंोधित किया। यह 

एक वैकल्पिक, सहमति-आधारित ग्राहक ऑन-बोर्ड िंग प्रक्रिया 

ह,ै जिसमें कुछ जोखिम कम करने के उपाय शामिल ह ैं और इस े

मोबाइल फोन आदि जैस ेडिजिटल उपकरणों का उपयोग करके 

क्रियान्वित किया जा सकता ह।ै इसके अतिरिक्त, पीएमएल नियमों 

में 19 अगस्त 2020 के सशंोधन में दिए गए ‘डिजिटल केवाईसी’ 

और ‘समतलु्य ई-दस्तावज’ को भी ग्राहकों की डिजिटल ऑन-

बोर्ड िंग के लिए केवाईसी पर मास्टर निदेश में शामिल किया गया 

ह।ै

3. ग्राहक की समचुि‍त सावधानी (सीडीडी) हते ुवी-सीआईपी का 

और अधिक लाभ उठाने के लिए, आरबीआई ने 10 मई 2021 

को केवाईसी पर मास्टर निदेश में बदलाव के माध्यम स,े प्राधि‍कृत 

हस्ताक्षरकर्ताओं और बेनीफिशियल ओनर ऑफ लीगल एटंीटीज़ 

सहित सभी श्रेणियों के ग्राहकों को शामिल करने के लिए वीडियो 

आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के दायरे का 

विस्तार किया ह।ै ऐसा यआूईडीएआई की आधार सखं्या और 

कें द्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री के केवाईसी पहचानकर्ता का लाभ 

उठाकर किया गया ह।ै इसके अतिरिक्त, वी-सीआईपी का उपयोग 

करके आवधिक अद्यतन भी सक्षम किया गया ह।ै 

4. नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए रेगलुटेरी स ैंडबॉक्स 

तंत्र को ससं्थागत रूप दिया गया ह ैऔर अब तक पांच समहूों की 

मेजबानी की गई ह,ै जिसमें ऑन-टैप एप्लिकेशन की उपलब्धता 

के साथ सबंंधित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया जा 

रहा ह।ै इसके अलावा, वित्तीय उत्पादों/सवेा प्रदाताओं के नवो-

अनुबंध-I (अध्याय I) - एनएसएफ़आई: 2019-24 
लक्ष्य और उपलब्धियां



57

न्‍मेष को सवुिधाजनक बनाने के लिए, जिनके व्यवसाय मॉडल/

गतिविधियां/विशषेताए ं एक स ेअधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों 

के अधिकार क्षेत्र में आती ह ैं, अंतःप्रचालनीय रेगलुटेरी स ैंडबॉक्स 

(आईओआरएस) के लिए एक मानक सचंालन प्रक्रिया (एसओपी) 

लाग ूकी गई ह।ै 

5. एकीकृत भगुतान इटंरफेस (यपूीआई): आरबीआई ने क्रेडि ट 

कार्ड को यपूीआई स ेजोड़ने की सवुिधा प्रदान की ह,ै जिसस े

क्यूआर कोड रखने वाल ेछोटे व्यापारियों को भी क्रेडि ट भगुतान 

का लाभ मिल सकेगा। यपूीआई लाइट एक ऑन-डिवाइस वॉलटे 

ह,ै जो यपूीआई पिन की आवश्यकता के बिना 1,000 रुपये तक 

की भगुतान सवुिधा प्रदान करता ह,ै वॉलटे की सीमा 5,000 

रुपये ह।ै यपूीआई लाइट स ेभगुतान जारीकर्ता ब ैंक पर बोझ नही ं

डालता, जिसस ेसीबीएस पर भार कम होता ह ैऔर लनेदेन की 

सफलता दर बढ़ जाती ह।ै यपूीआई लाइट के विस्तार के रूप में, 

यपूीआई लाइट एक्स (ऑफलाइन भगुतान) का सितंबर 2023 

में शभुारंभ किया गया ह।ै 500 रुपये तक के यपूीआई भगुतान 

(पी2पी और पी2एम) मोबाइल नेटवर्क  की आवश्यकता के बिना 

किए जा सकते ह ैं।

6. जनवरी 2022 में भगुतान और निपटान प्रणाली विभाग, 

आरबीआई द्वारा ऑफलाइन मोड में छोटे मलू्य के डिजिटल 

भगुतान की सवुिधा के लिए एक रूपरेखा बनाई गई थी। 

7. सितंबर 2023 में संवादात्मक भगुतान शरुू किया गया, जिसस े

उपयोगकर्ता सरुक्षित वातावरण में लनेदेन शरुू करने और परूा 

करने के लिए आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस (एआई) सचंालित प्रणाली 

के साथ बातचीत में शामिल होते ह ैं। इसस ेभगुतान और बैंकिग 

में ग्राफिकल यजूर इटंरफेस स ेआवाज द्वारा सचंालित सवंादा-

त्मक उपयोगकर्ता भगुतान की ओर बदलाव आने की उम्मीद 

ह।ै चूकंि भगुतान की सवुिधा भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध 

ह,ै इसस े अपनी मातृभाषा में बात करने वाल े लोगों के लिए 

भगुतान सलुभ होगा। इसस ेवरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और 

नए उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भगुतान में शामिल करने में भी 

मदद मिलगेी।

8. रिज़र्व ब ैंक ने सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र में नवोन्‍मेष को बढ़ावा देने के 

लिए रिज़र्व ब ैंक इनोवशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना की 

ह,ै जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ऐसा वातावरण 

तैयार करना ह ैजो नवोन्‍मेष को सगुम बनाएगा और उस ेबढ़ावा 

देगा।

9. फिनटेक अपनाने और नवोन्‍मेष को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 

स,े आईआरडीएआई ने रेगलुटेरी स ैंडबॉक्स को अधिसचूित किया 

ह ैजिसके तहत 300 स ेअधिक प्रस्तावों की जांच की गई ह ैऔर 

उचित अनमुोदन दिए गए ह ैं। ग्राहकों को शामिल करना (ऑन-

बोर्ड िंग), पॉलिसी सबंंधी सवेा और दावा निपटान में फिनटेक के 

उपयोग स ेसबंंधित प्रस्ताव थे। 

10. आईआरडीएआई ने सभी हितधारकों को डिजिटल आधारित 

ग्राहक ऑन-बोर्ड िंग, पॉलिसी सबंंधी सवेा कार्य और पॉलिसीधारक 

शिक्षा के प्रगतिशील कार्यान्वयन के अनदुेश दिए ह ैं। अधिकांश 

बीमा कंपनियों ने ग्राहकों स ेजडु़ने के लिए ग्राहक पोर्टल, मोबाइल 

ऐप, व्हाट्सएप, वेब-आधारित टलू आदि जैस े विभिन्न नवीन 

समाधान विकसित किए ह ैं। लगभग 60% बीमा कम्पनियों ने 

बीमा बिक्री के साथ-साथ सवेाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 

मोबाइल ऐप लॉन्च किए ह ैं। आईआरडीएआई शषे बीमा कम्पनियों 

के साथ भी सपंर्क  में ह ैऔर उन्ह ें विश्वास ह ैकि समय-सीमा के 

भीतर मोबाइल डिवाइस के माध्यम स ेसभी वयस्कों तक पहुंच 

उपलब्ध करा दी जाएगी।

11. बीमा कंपनियों को ऐस ेउत्पाद डिजाइन करने की अनमुति दी 

गई ह,ै जो व्यक्तिगत शदु्ध जोखिम उत्पाद (प्योर रिस्क प्रोडक्ट), 

ग्रुप टर्म, ग्रुप क्रेडि ट लाइफ और सकू्ष्म बीमा (माइक्रो इशं्योरेंस) 

उत्पादों के सबंंध में न्यूनतम एक महीने की पॉलिसी अवधि के 

अधीन, विभिन्न प्रकार की पॉलिसी अवधि प्रदान करते ह ैं। 

12. आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और 

सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों स ेसबंंधित अपने नियमों में सशंोधन 

किया ह।ै बीमा समावेशन को मापने के तरीके में सशंोधित विनि-

यमन एक महत्वपरू्ण परिवर्तन दर्शाते ह ैं। साधारण बीमा के लिए, 

सकल प्रत्यक्ष (ग्रौस डाइरेक्ट) प्रीमियम स े ध्यान हटाकर ग्राम 

पंचायत स्तर पर जारी पॉलिसियों की सखं्या पर केन्द्रित किया 

गया ह,ै जिसमें मोटर वाहन, आवास और दकुानों को कवर करने 

पर जोर दिया गया ह।ै जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए, जारी 

की गई पॉलिसियों की संख्या के बजाय, किसी ग्राम पंचायत में 
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जीवन बीमा या स्वास्थ्य और निजी दरु्घटना बीमा के अंतर्गत कवर 

किए गए जीवन की सखं्या को गिना जाता ह।ै 

13. सामाजिक क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर कार्डधारकों (जैस ेबीपीएल 

कार्डधारक, ई-श्रम कार्डधारक, मनरेगा कार्डधारक, डीबीटी 

लाभार्थी, जन-धन खाताधारक आदि) और विभिन्न बीमा योजना 

के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया ह।ै जीवन की अधिक 

कवरेज को सक्षम करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र दायित्व के रूप में 

निर्धारित जीवन का अनपुात सभी जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन 

स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कवर किए गए सभी जीवन के 

0.5-5 प्रतिशत स ेबढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया ह।ै इस 

बदलाव स ेसामाजिक क्षेत्र के बीमा का दायरा काफी बढ़ गया ह,ै 

जिसस ेअधिकाधिक लोगों को इसके सरंक्षण में लाया जा रहा ह।ै

14. पॉलिसीधारकों/सभंावितों को विभिन्न वितरण चनैलों के 

माध्यम स ेबीमा के लिए व्यापक विकल्प और पहुंच प्रदान करने 

तथा अंतिम छोर तक बीमा की पहुंच को सगुम बनाने के लिए, 

कॉर्पोरेट एजेंटों (सीए) और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) 

के लिए समझौतों (टाई अप) की अधिकतम सखं्या बढ़ा दी गई 

ह।ै एक सीए 9 बीमा कंपनियों (पहल े 3 बीमा कंपनियां) के 

साथ समझौता कर सकता ह ैऔर आईएमएफ़ जीवन, साधारण 

और स्वास्थ्य के प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र में उनके बीमा उत्पादों के 

वितरण के लिए 6 बीमा कंपनियों (पहल े2 बीमा कंपनियां) के 

साथ समझौता कर सकता ह।ै आईएमएफ के कार्यक्षेत्र का विस्तार 

कर उस ेउन सभी राज्यों में शामिल कर दिया गया ह ैजहां वे 

पंजीकृत ह ैं।

15. पीएफआरडीए ने दोहरे प्रमाणीकरण और वीडियो केवाईसी के 

माध्यम स ेराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत ग्राहकों 

को जोड़ने के लिए पॉइटं्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) को सक्षम 

बनाया ह।ै इसके अलावा, पीएफआरडीए ने न केवल ऑनबोर्ड िंग 

के लिए, बल्कि सवेा और निकासी के लिए भी ऑफलाइन/

ऑनलाइन आधार का उपयोग करके डिजिटल सहमति-आधारित 

सरंचना में बड़ी प्रगति की ह।ै

16. एनपीएस, एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना और अटल 

पेंशन योजना (एपीवाई) स ेसबंंधित सवेा के लिए पीएफआरडीए 

द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए ह ैं।

17. वित्तीय सवेाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सगुम बनाने तथा 

फिन-टेक क्षेत्र में विकास का लाभ उठाने के लिए, सबेी ने विभिन्न 

उपाय किए ह ैं, जैस:े

18. सबेी ने विभिन्न वित्तीय साधनों के लनेदेन की सपंरू्ण प्रक्रिया 

को स्वचालित करने के लिए स्ट्रेट थ् रू प्रोससेिगं (एसटीपी) की 

शरुुआत की। शयेर दलालों आदि जैस ेबाजार सहभागियों ने भी 

निवशकों के लिए ट्रेडिग तंत्र को सगुम बनाने हते ुमोबाइल ऐप 

शरुू किए। 

19. निवशकों को ई-केवाईसी का उपयोग करके अपने ट्रेडिग 

और डीमैट खाते तथा म्यूचअुल फंड फोलियो ऑनलाइन खोलने 

में सक्षम बनाया गया तथा वे इन खातों का उपयोग ट्रेडिग उद्देश्यों 

के लिए कर सकते ह ैं। इसके अलावा, सबेी ने खदुरा निवशकों 

को बेसिक सर्विसजे डीमैट अकाउंट (बीएसडीए) की सवुिधा भी 

प्रदान की ह,ै जहां 10 लाख रुपये तक की होल्डिंग वैल्यू वाल े

निवशकों को शनू्य/न्यूनतम वार्षिक रखरखाव शलु्क का भगुतान 

करने की आवश्यकता ह।ै

20. म्यूचअुल फंड की पहुंच व्यापक जनसखं्या तक बढ़ाने के 

लिए, म्यूचअुल फंड की योजना में निवश हते ुन्यूनतम राशि 500 

रुपये रखी गई ह।ै इसके अलावा, सबेी ने माइक्रो-एसआईपी की 

अवधारणा भी शरुू की ह,ै जहां कोई व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह 

का न्यूनतम निवश करके एसआईपी मोड के माध्यम स ेम्यूचअुल 

फंड में निवश कर सकता ह।ै मार्च  2024 तक 17.78 करोड़ 

म्यूचअुल फंड फोलियो थे।

21. निवशकों के लिए प्राथमिक बाजार तक पहुंच को सगुम बनाने 

के लिए आईपीओ निवश की व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया 

ह।ै निवशक एएसबीए और यपूीआई के माध्यम स ेअपने ब ैंकिग 

खाते का उपयोग करके आईपीओ में बोली लगा सकते ह ैं। इसके 

अलावा, ऑफ़र दस्तावज़ आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनी की 

वेबसाइट, स्टॉक एक्सच ेंज और सबेी जैस ेऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर 

भी उपलब्ध कराए जाते ह ैं, ताकि वे निवशकों के सदंर्भ के लिए 

आसानी स ेउपलब्ध हों।

22. प्रतिभतूि बाजारों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध ह ैं ताकि म्यू-

चअुल फंड निवशक/धारक अपना केवाईसी पंजीकृत कर सकें , 
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अनुबंध-I

म्यूचअुल फंड की इकाइयों में निवश/रिडीम कर सकें  और ईमेल 

आईडी/बैंक खाता/सपंर्क  नंबर आदि में बदलाव जैस ेगैर-वित्तीय 

लनेदेन कर सकें । इसके अतिरिक्त, यनूिटधारकों के हितों की रक्षा 

के लिए, सबेी ने म्यूचअुल फंड यनूिटों की खरीद/मोचन/नामांकन 

के लिए ऑनलाइन लनेदेन हते ुदोहरे प्रमाणीकरण (2एफ़ए) की 

शरुुआत की ह।ै

23. म्यूचअुल फंड योजनाओं में ‘रिस्क-ओ-मीटर’ की शरुुआत 

की गई, जो म्यूचअुल फंड यनूिटधारकों को फंड के जोखिम को 

निवशक के जोखिम प्रोफाइल के साथ सरेंखित करने में सक्षम 

बनाता ह।ै

कार्यनीतिक स्तंभ – II: विभिन्‍न प्रकार की बुनियादी वित्तीय 

सेवाए ंप्रदान करना

प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क को वित्तीय सवेाओं का एक 

बनुियादी समहू प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें एक बनुियादी 

बचत बैंक जमा खाता, ऋण, एक सकू्ष्म जीवन और गैर-जीवन 

बीमा उत्पाद, एक पेंशन उत्पाद और एक उपयकु्त निवश उत्पाद 

शामिल ह ैं। 

लक्ष्य - 

• प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क, जो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 

दर्ज ह ै(हाल ही में रोजगार प्राप्त करने वाल ेयवुाओं सहित) को 

मार्च  2020 तक बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, 

आदि), प ेंशन योजना (एनपीएस, एपीवाई, आदि) के अंतर्गत दर्ज 

किया जाए। 

• मार्च  2020 तक सभी कारोबार प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण 

या तो सीधे मलू संस्था द्वारा या मान्यता प्राप्त ससं्थानों के माध्यम 

स ेकिया जाएगा।

• मार्च  2022 तक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) को परूी 

तरह स ेचाल ूकर दिया जाए ताकि अधिकृत वित्तीय संस्थाए ंसभी 

नागरिकों के ऋण प्रस्तावों का आकलन करने के लिए इसका 

लाभ उठा सकें ।

उपलब्धियां – 

1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना [पीएमजेजेबीवाई]: मार्च  

2024 तक, 16 करोड़ लाभार्थियों को पीएमजेजेबीवाई के तहत 

दर्ज किया गया ह।ै

2. प्रधानमंत्री सरुक्षा बीमा योजना [पीएमएसबीवाई]: मार्च  2024 

तक, पीएमएसबीवाई के तहत 33.78 करोड़ लाभार्थियों को दर्ज 

किया गया ह।ै 

3. अटल पेंशन योजना [एपीवाई]: मार्च  2024 तक, 5.55 

करोड़ ग्राहक एपीवाई के तहत दर्ज थे।

4. सरकार ने अपने कें द्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय और 

सहायक सचूनाओं के कें द्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के 

लिए एक अलग राष्ट्रीय वित्तीय सचूना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) 

स्थापित करने की घोषणा की ह।ै 

5. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, जिसका उद्दे-

श्य ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के माध्यम स ेकारोबार प्रतिनिधियों 

[बीसी] को जागरूक बनाना था, बीसी एजेंटों की क्षमता निर्माण 

में सहायक था। 51000 स ेअधिक बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षित 

किया गया, जिन्होंने 27 लाख स ेअधिक कारोबार प्रतिनिधियों को 

जागरूक किया। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप बैंकों द्वारा नियमित 

आधार पर बीसी एजेंटों की सहायता की जाने लगी। 

कार्यनीतिक स्तंभ – III: आजीविका और कौशल विकास 

तक पहुंच

वित्तीय प्रणाली में नए प्रवेशकर्ता, यदि पात्र ह ैं और किसी 

आजीविका/कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लनेे के इच्छुक 

ह ैं, तो उन्ह ें चल रह ेसरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में 

प्रासगंिक जानकारी दी जाए,ं जिसस ेउन्ह ें अपने कौशल को बढ़ाने 

और सार्थक आर्थिक गतिविधि में सलंग्न होने और आय के सृजन 

में सधुार करने में मदद मिलगेी।

लक्ष्य – 

• आरएसईटीआई, एनआरएलएम, एनयएूलएम, पीएमकेवीवाई 

के माध्यम स ेचल रह ेकौशल विकास और आजीविका सृजन 

कार्यक्रमों स ेसबंंधित सभी प्रासगंिक विवरण नए प्रवेशकों को 

खाता खोलने के समय उपलब्ध कराए जाए।ं ऐस ेखाताधारकों, 

जिनमें बेरोजगार यवुा और महिलाए ंशामिल ह ैं और जो कौशल 

विकास के लिए इच्छुक ह ैं और आजीविका कार्यक्रम का हिस्सा 
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बनना चाहते ह ैं, के विवरण का मार्च  2020 तक सबंंधित कौशल 

विकास कें द्रों/ आजीविका मिशन के साथ आदान-प्रदान किया 

जाए। 

• नए वित्तीय रूप स ेशामिल स्वयं सहायता समहूों/सकू्ष्म उद्यमियों 

के लिए सहायता के महत्व को ध्यान में रखते हएु, वित्तीय 

साक्षरता, प्रबंधकीय कौशल, ऋण और बाजार सबंंधों पर उनकी 

जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक समाज/बैंकों/गैर सरकारी 

सगंठनों के प्रयासों के संमिलन को सनुिश्चित करने वाल ेएक 

कें द्रित दृष्टिकोण के लिए एक रूपरेखा को राष्ट्रीय कौशल विकास 

मिशन द्वारा मार्च  2022 तक विकसित करने की आवश्यकता ह।ै 

उपलब्धियां – 

1. एसएलबीसी/यटूीएलबीसी में विभिन्न कौशल विकास और 

आजीविका सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को जागरूक 

करने पर विचार-विमर्श किया जाता ह।ै

2. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न कौशल विकास का-

र्यक्रमों के माध्यम स े 18.42 लाख स ेअधिक लाभार्थियों को 

जागरूक किया गया ह,ै जिनमें स े लगभग 49.02% (9.03 

लाख) लाभार्थी ब ैंक स ेजडु़े  या ऋण स ेजडु़े  ह ैं। कुल लाभार्थियों 

में स ेलगभग 90% महिलाए ंथी।ं

3. इसके अलावा, ब ैंकों को सचूित किया गया कि वे सबंंधित 

एसएलबीसी/यटूीएलबीसी वेबसाइट स े प्रासगंिक जानकारी/

विवरण प्राप्त करके ‘ब ैंक में नए ‘ ग्राहकों को कौशल विकास 

स ेसबंंधित प्रासगंिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक तंत्र को 

संस्थागत बनाए।ं अधिकांश बैंकों ने इस सबंंध में कार्रवाई की 

पषु्टि की ह।ै

4. नाबार्ड स्वयं सहायता समहूों के संवर्धन, पोषण और बैंकों के 

साथ ऋण सपंर्क  के लिए अनदुान सहायता प्रदान करता ह।ै इसके 

अलावा, नाबार्ड स्वयं सहायता समहूों को लक्ष्यित करते हएु सकू्ष्म 

उद्यम वि‍कास कार्यक्रम (एमईडीपी) और आजीविका एवं उद्यम 

विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) के माध्यम स ेआजीविका हस्तक्षेप 

का सचंालन कर रहा ह।ै 

5. एनआरएलएम के माध्यम स ेकार्यान्वित कार्यक्रमों में वित्तीय 

साक्षरता के लिए एक समर्पित क्षेत्र स्तरीय सरंचना बनाई गई ह।ै

6. सिडबी अपने अधिदेश के अंतर्गत समग्र रूप स ेएमएसएमई 

क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए निर्देशित अनेक योजनाओं 

और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप स ेसलंग्न रहा ह।ै

कार्यनीतिक स्तंभ IV: वित्तीय साक्षरता और शिक्षा 

उत्पाद और उसकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए विशिष्ट लक्ष्यित 

वर्गों (जैस ेबच्चे , किशोर, महिलाए,ं नए कर्मचारी/उद्यमी, किसी 

पारिवार का सदस्य, सवेानिवत्त होने वाल,े सवेानिवत्त आदि) के 

लिए आसानी स ेसमझ में आने वाल े वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल 

ऑडियो-वीडियो/पसु्तिकाओं के रूप में उपलब्ध कराए जाएगंे। 

यह भी उम्मीद ह ैकि ये मॉड्यूल नए प्रवेशकों के लिए मददगार 

साबित होंगे।

लक्ष्य – 

• राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) के माध्यम स ेवित्तीय 

साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना, जिसमें ऑडियो-वीडियो विषय-

वस्तु/पसु्तिकाओं आदि के रूप में वित्तीय सवेाओं को शामिल 

किया गया हो। ये मॉड्यूल मार्च  2021 तक विशिष्ट लक्ष्यित 

वर्गों (जैस ेबच्चे , किशोर, महिलाए,ं नए कर्मचारी/उद्यमी, वरिष्ठ 

नागरिक आदि) पर कें द्रित हो। 

• अवधारणा साक्षरता के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता पर ध्यान 

कें द्रित करें, जो ग्राहकों को न केवल यह समझने में सक्षम बनाए 

कि उत्पाद क्या ह,ै बल्कि उन्ह ें कार्यनीति अवधि (2019-2024) 

के दौरान प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल कियोस्क, मोबाइल ऐप 

आदि का उपयोग करके उत्पाद का उपयोग करने में भी मदद 

करे। 

• मार्च  2024 तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता कें द्रों 

(सीएफएल) की पहुंच का विस्तार करना।

उपलब्धियां – 

1. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कें द्र (एनसीएफई) ने एनसीएफई वेबसाइट 

पर होस्ट किए गए ऑडियो वीडियो प्रारूप में सभी चार क्षेत्रों के 

विनियामकों को कवर करते हएु एक व्यापक पाठ्यक्रम विषय-

वस्तु विकसित की ह ैऔर यह ‘शयेरेबल कोंटेंट ऑब्जेक्ट रिफ्रे न्स 

मॉडल’ [एससीओआरएम] के अनरुूप ह।ै विषय-वस्तु में चार 

खंड (बैंकिग, प्रतिभतूि बाजार, बीमा और पेंशन उत्पाद) ह ैं, जिन्ह ें 
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अनुबंध-I

वित्तीय साक्षरता पर ओईसीडी/आईएनएफई कोर दक्षता फ्रे मवर्क  

की समग्र सरंचना के अनसुार 20 मॉड्यूल (धन और लनेदेन, 

वित्तीय अभिलखे और अनबंुध, आय और व्यय का प्रबंधन, 

दीर्घकालिक योजना, वित्तीय सरुक्षा नेट और बीमा, घोटाल ेऔर 

धोखाधड़ी आदि) में विभाजित किया गया ह,ै जिनमें स ेप्रत्येक की 

अवधि 15-20 मिनट ह।ै विभिन्न मॉड्यूल विभिन्न लक्ष्यित समहूों 

जैस ेउद्यमी/एमएसएमई, वरिष्ठ नागरिक, महिलाए,ं किशोर, बच्चे  

आदि की जरूरतों को परूा करते ह ैं। 

2. सशंोधित वित्तीय शिक्षण हते ुराष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) 

एक व्यापक पांच-वर्षीय कार्य योजना लकेर आई ह,ै जिसमें अन्य 

बातों के साथ-साथ प्रक्रिया साक्षरता और डिजिटल साक्षरता को 

भी शामिल किया गया ह।ै 

3. वित्तीय साक्षरता के प्रसार के अपने प्रयास में आरबीआई ने 

अपनी वेबसाइट पर वित्तीय साक्षरता विषय-वस्तु को विभिन्न 

भाषाओं में अपडेट किया ह,ै जिसमें वित्‍तीय शिक्षण वेबपजे, 

अर्थात् ‘आरबीआई कहता ह’ै और सोशल मीडिया चनैल शामिल 

ह ैं। इसके अलावा, फेम (वित्तीय जागरूकता सदंेश) पसु्तिका 

जिसमें बीस ससं्थान/उत्पाद निष्पक्ष वित्तीय जागरूकता सदंेश 

शामिल ह ैं, वित्तीय दक्षताए,ं बनुियादी ब ैंकिग, डिजिटल वित्तीय सा-

क्षरता और उपभोक्ता सरंक्षण के चार विषयों पर प्रासगंिक सदंेशों 

का प्रचार करते हएु ब ैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया ह।ै 

4. एनसीएफई अपने वित्तीय शिक्षण के कार्यक्रमों, अर्थात् वित्तीय 

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफइटीपी), वित्तीय जागरूकता और 

उपभोक्ता प्रशिक्षण (एफएसीटी) और वयस्कों के लिये वित्तीय 

शिक्षण कार्यक्रम (एफइपीए) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 

मोड में सचंालित कर रहा ह।ै इसके अलावा, एनसीएफई का मनी 

स्मार्ट स्कू ल प्रोग्राम (एमएसएसपी) कक्षा VI स ेX तक के स्कू ली 

छात्रों को अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता ह।ै 

ओईसीडी की सिफारिश के अनरुूप, एनसीएफई द्वारा आयोजित 

राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मलू्यांकन परीक्षा (एनएफएलएटी) कक्षा 

VI स ेXII तक के स्कू ली छात्रों को उनके जीवन के प्रत्येक 

चरण में सचूित और प्रभावी वित्तीय निर्णय लनेे के लिए आवश्यक 

बनुियादी वित्तीय कौशल प्राप्त करने हते ुप्रोत्साहित करती ह।ै 

5. एनसीएफई ने एक ई-लर्न िंग प्लेटफॉर्म (ई-एलएमएस) विकसित 

किया ह,ै जिसमें वित्तीय साक्षरता पर इटंरैक्टिव ऑडियो-विजअुल 

मॉड्यूल उपलब्ध ह ैं। एनसीएफई ने वित्तीय शिक्षण पर उपभोक्ता-

ओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट 

पर एक आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस आधारित चटैबॉट भी स्थापित 

किया ह।ै इनके अलावा, एनसीएफई ने सकू्ष्म, लघ ुऔर मध्यम 

उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वित्तीय शिक्षण पसु्तिका के साथ-

साथ वित्तीय शिक्षण के विषयों पर 15 ग्राफिक उपन्यास/कॉमिक 

पसु्तकें  भी विकसित की ह ैं। 

6. एनसीएफई विभिन्न सोशल मीडिया पर अपनी वित्तीय शिक्षण 

की गतिविधियों को भी बढ़ावा देता ह ैऔर इसकी स्थापना के 

बाद स ेइसकी कुल पहुंच 21 मिलियन स ेअधिक ह।ै एनसीएफई 

ने वित्तीय जागरूकता पर सदंेश प्रसारित करने के लिए भारत 

के 5 राज्यों में 102 विभिन्न स्थानों पर 71 बड़े  प्रारूप वाल े

डिजिटल साइनेज सिस्टम (डीएसएस) और 31 इटंरैक्टिव टच 

स्क्रीन कियोस्क का नेटवर्क  स्थापित किया ह।ै 

7. काउंसिल फॉर द इडंियन स्कू ल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स 

(सीआईएससीई) ने छठी स ेदसवी ंकक्षा के लिए अपने स्कू ल 

पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण को शामिल किया ह।ै 

8. सबेी द्वारा विभिन्न लक्ष्यित समहूों के लिए अंग्रेजी, हिदंी और 

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक सामान्य वित्तीय शिक्षण पसु्तिका 

विकसित की गई ह।ै इस पसु्तिका में प्रतिभतूि बाजार, ब ैंकिग, 

बीमा और पेंशन क्षेत्र, सरकारी योजनाओं, निवश के लिए क्या करें 

और क्या न करें आदि स ेसबंंधित विभिन्न बनुियादी अवधारणाओं 

को शामिल किया गया ह।ै यह सबेी निवशक वेबसाइट पर 

डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध ह।ै सबेी द्वारा अंग्रेजी, हिदंी और अन्य 

11 क्षेत्रीय भाषाओं में एक प्रतिभतूि बाजार पसु्तिका भी विकसित 

की गई ह।ै यह पसु्तिका निवश की मलू बातें, खाता खोलने 

की प्रक्रिया, बाजारों में निवश की प्रक्रिया, म्यूचअुल फंड और 

ईटीएफ तथा प्रतिभतूि बाजारों में शिकायत निवारण स ेसबंंधित 

बनुियादी अवधारणाओं को कवर करती ह,ै इस प्रकार यह प्रक्रिया 

साक्षरता पर ध्यान कें द्रित करती ह।ै यह सबेी निवशक वेबसाइट 

पर डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध ह।ै

9. सबेी ने निवशक शिक्षण की गतिविधियों को बढ़ाने और 

विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षकों को शामिल करके प्रतिभतूि बाजार के 
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बारे में जागरूकता पदैा करने के लिए प्रतिभतूि बाजार प्रशिक्षकों 

(स्मार्ट) का एक नेटवर्क  स्थापित किया ह।ै ‘स्मार्ट’ प्रतिभतूि बाजार 

में मौजदूा और सभंावित निवशकों के लिए निवशक जागरूकता 

कार्यक्रम आयोजित करते ह,ै जिसमें प्रतिभतूि बाजार के विभिन्न 

पहलओुं को शामिल किया जाता ह,ै जैस े प्रतिभतूि बाजार का 

परिचय, केवाईसी, आईपीओ, म्यूचअुल फंड, शिकायत निवारण 

तंत्र, आदि।

10. सबेी निवशक के लिए अलग स ेएक वेबसाइट - www.

sebi.investor.gov.in में, स्टॉक एक्सच ेंजों, डिपॉजिटरीज एडं 

एसोसिएशन ऑफ म्यूचअुल फंड्स ऑफ इडंिया द्वारा निवशक 

शिक्षण और जागरूकता पर बनाए गए वीडियो के प्रारूप में 

डिजिटल विषय-वस्तु का सगं्रह प्रस्तुत करती ह।ै इसी प्रकार, 

निवशक शिक्षण अध्ययन मॉड्यूल को सबेी निवशक वेबसाइट पर 

तैयार और होस्ट किया गया ह।ै 

11. सबेी इन्वेस्टर वेबसाइट पर फाइनेंशियल कैलकुलटेर, फाइनें-

शियल हले्थ चके और स्पॉट आ स्कै म जैस ेउपकरण भी उपलब्ध 

ह ैं, जो निवशकों की भलाई के लिए और सभंावित निवश घोटालों 

स ेबचने के लिए विकसित किए गए ह ैं।

12. सबेी द्वारा निवशक जागरूकता पर विकसित एक मोबाइल ऐप 

(साथी) हिदंी और अंग्रेजी में तथा आईओएस और एडं्रॉइड दोनों 

प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया गया ह,ै जिसमें प्रतिभतूि बाजार, 

केवाईसी, निवशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बनुियादी 

पहलओुं को शामिल किया गया ह।ै ऐप में निवशकों को उनकी 

व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाने में सहायता के लिए डिज़ाइन किए 

गए वीडियो की एक शृंखला भी शामिल ह।ै 

13. सबेी ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निवशकों के बीच जा-

गरूकता पदैा करने के लिए निवशक चार्टर जारी किया ह।ै इसमें 

उन्ह ें प्रदान की जाने वाली विभिन्न सवेाओं, निवशक शिकायत 

निवारण तंत्र जैसी विभिन्न सवेाओं स ेसबंंधित समय-सीमा, उनके 

अधिकार और जिम्मेदारियां तथा प्रतिभतूि बाजार में निवश के 

लिए क्या करें और क्या न करें आदि को शामिल किया गया ह।ै

14. निवशक जागरूकता और शिक्षण के लिए डिजिटल रणनीति 

के एक भाग के रूप में, सबेी ने एक्सच ेंजों, डिपॉजिटरी और एए-

मएफआई जैस ेप्रतिभतूि बाजार पारिस्थितिकी-तंत्र के हितधारकों 

के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम स ेडिजिटल विषय-

वस्तु का निर्माण और प्रसार किया ह।ै यह सामग्री वीडियो, शॉर्ट्स, 

रील्स, इन्फोग्राफिक्स, क्विज़, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, न्यूज़लटेर्स 

आदि के रूप में ह,ै जो सबेी की महत्वपरू्ण निवशक अनकूुल 

पहलों, निवश के लिए क्या करें और क्या न करें और प्रतिभतूि 

बाजार के बारे में सामान्य जागरूकता पर आधारित ह।ै एमआई-

आई द्वारा निवशक जागरूकता और शिक्षण पर सदंेश परिचालित 

करने के लिए व्हाट्सएप का भी उपयोग किया जाता ह।ै 

15. सबेी ने नेशनल इसं्टीट्यूट ऑफ सके्यूरिटीज़ मार्के ट्स (एनआ-

ईएसएम) के सहयोग स े एक निःशलु्क, स्वैच्छिक ऑनलाइन 

सबेी-निवशक प्रमाणन परीक्षा शरुू की ह,ै ताकि निवशकों को 

भारतीय प्रतिभतूि बाजारों में निवश के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त 

करने में मदद मिल सके।

16. पेंशन तथा बचत एवं निवश स ेसबंंधित अन्य अवधारणाओं 

के बारे में जागरूकता पदैा करने की पहल के रूप में पीएफआ-

रडीए की वेबसाइट पर ‘प ेंशन सचंय’ शरुू किया गया ह।ै आम 

जनता में जागरूकता पदैा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा 

मीडिया अभियान और प्रिंट विज्ञापन भी शरुू किए गए ह ैं।

17. आईआरडीएआई उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट www.

policyholder.gov.in का रखरखाव करता ह ैजो जनता को बीमा 

के बारे में आसानी स ेसमझने योग्य जानकारी प्रदान करती ह।ै

18. बीमा के माध्यम स ेवित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, 

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को बीमा साक्षरता और कवरेज 

के प्रसार के लिए जिलों को अपनाने हते ु प्रोत्साहित किया ह।ै 

ये अभियान नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों को 

लक्ष्यित करते ह ैं। 

19. आईआरडीएआई भी इलके्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल और सोशल 

मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बहआुयामी दृष्टिकोण के 

माध्यम स ेविभिन्न बीमा जागरूकता अभियान चलाता ह।ै 

20. उपभोक्ता वेबसाइट (आईआरडीएआई) पर जीवन, साधारण 

और स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध ह,ै जिसमें उत्पाद 

का उपयोग करने के तरीके स ेसबंंधित निम्नलिखित प्रश्नों का 

उत्तर दिया गया ह:ै क) आप और आपकी बीमा पॉलिसी ख) क्या 

करें और क्या न करें ग) सामान्य सचूनाए।ँ इसके अतिरिक्त, 
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अनुबंध-I

सभी बीमा कंपनियों द्वारा उत्पादों के बिक्री साहित्य में यह अवश्य 

बताया जाता ह ैकि उत्पाद किस प्रकार काम करता ह।ै 

21. 31 मार्च  2024 तक 7225 ब्लॉकों में कुल 2414 वित्तीय 

साक्षरता कें द्र (सीएफएल) स्थापित किए जा चकेु ह ैं।

कार्यनीतिक स्तंभ – V: शिकायत निवारण और ग्राहक 

संरक्षण

ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध उपायों 

के बारे में अवगत कराया जाएगा।

ग्राहक के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के भंडारण और 

साझाकरण के सबंंध में, ग्राहक के गोपनीयता के अधिकार की 

रक्षा के लिए पर्याप्त सरुक्षा उपाय सनुिश्चित किए जाने की 

आवश्यकता ह।ै

लक्ष्य – 

• मार्च  2020 तक प्रभावशीलता और समय पर प्रतिक्रिया के 

लिए वित्तीय सवेा प्रदाताओं के आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र 

को मजबतू करना। 

• मार्च  2021 तक एक मजबतू ग्राहक शिकायत पोर्टल/मोबाइल 

ऐप विकसित करना जो सभी हितधारकों द्वारा सामहूिक रूप स े

वित्तीय क्षेत्र स ेसबंंधित शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और 

निवारण की स्थिति के लिए एक सामान्य इटंरफेस के रूप में 

कार्य करेगा। 

• ग्राहकों की शिकायतों स ेसबंंधित प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने 

हते ुमार्च  2022 तक बैंकिग, प्रतिभतूि, बीमा और पेंशन, इन सभी 

क्षेत्रों के लिए एक ही टोल-फ्री हले्पलाइन चाल ूकरना।

• मार्च  2022 तक ग्राहक शिकायत निवारण के लिए अंतर-

विनियामक समन्वय की सवुिधा के लिए एक पोर्टल विकसित 

करना।

उपलब्धियां – 

1. आतंरिक ओम्बड्समैन (आईओ) योजना आरबीआई की वि-

नियमित संस्थाओं अर्थात बैंकों, एनबीएफसी, भगुतान प्रणाली 

परि‍चालकों (पीएसओ) और साख सचूना कंपनियों (सीआईसी) 

के लिए लाग ूह,ै जैसा कि दिनांक 29 दिसबंर 2023 के मास्टर 

निदेश - भारतीय रिज़र्व ब ैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए 

आतंरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 में निर्दिष्ट ह।ै 

2. एकीकृत ओम्बड्समैन योजना नवंबर 2021 में आरबीआई 

द्वारा शरुू की गई थी, जो आरबीआई की मौजदूा तीन ओम्बड्समैन 

योजनाओं को एकीकृत करती ह,ै अर्थात् (i) ब ैंकिग ओम्बड्स-

मैन योजना, 2006; (ii) गैर-ब ैंकिग वित्तीय कंपनियों के लिए 

ओम्बड्समैन योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लनेदेन के लिए 

ओम्बड्समैन योजना, 2019 

3. पीएफआरडीए की कें द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजी-

एमएस) लाग ू ह,ै जिसमें समय-सीमा के भीतर शिकायत का 

समाधान न होने पर एस्के लशेन मैट्रिक्स का प्रावधान ह।ै

4. सबेी शिकायत निवारण प्रणाली (‘स्कोर्स’ - www.scores.

sebi.gov.in), एक वेब और मोबाइल आधारित पोर्टल/ऐप 

शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध ह।ै

5. भारतीय प्रतिभतूि बाजार में बाजार सहभागियों के साथ विवादों 

को सलुझाने के लिए, एक प्रतिभतूि बाजार ऑनलाइन विवाद 

समाधान पोर्टल शरुू किया गया ह,ै जो भारतीय प्रतिभतूि बाजार में 

उत्पन्न होने वाल ेविवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन समझौता 

और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करता ह।ै 

6. बीमा कम्पनियों के विरुद्ध पॉलिसी धारकों द्वारा की गई 

शिकायतों के पंजीकरण की सवुिधा के लिए आईआरडीएआई द्वारा 

वर्ष 2010 में एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) 

शरुू की गई थी। 

7. सभी क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई (14448), 

सबेी (1800-266-7575/1800-22-7575), आईआरडीएआई 

(155255) और पीएफआरडीए (1800-110-708/069) ने 

प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग टोल-फ्री 

नंबर जारी किए ह ैं। इसका विवरण एनसीएफई की वेबसाइट पर 

प्रकाशित किया गया ह ैतथा उपभोक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने 

के लिए चटैबॉट सवुिधा में भी उपलब्ध ह।ै

8. सचते पोर्टल पर सभी क्षेत्रीय विनियामकों के शिकायत पोर्टलों 

के लिंक उपलब्ध ह ैं तथा इन्ह ें पोर्टल पर प्रमखुता स े प्रदर्शित 

किया गया ह।ै इसके अलावा, सचते पोर्टल 13 विभिन्न भाषाओं 

में उपलब्ध ह ैऔर इसमें अंतर-विनियामक समन्वय के लिए एक 
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व्यवस्था ह।ै विवरण एनसीएफई वेबसाइट पर भी उपलब्ध।

कार्यनीतिक स्तंभ – VI: प्रभावी समन्वय

यह सनुिश्चित करने के लिए कि ग्राहक सतत् रूप स ेसवेाओं 

का उपयोग करने में सक्षम हों, प्रमखु हितधारकों अर्थात सरकार, 

विनियामकों, वित्तीय सवेा प्रदाताओं, दरूसचंार सवेा नियामकों, 

कौशल प्रशिक्षण संस्थानों आदि के बीच कें द्रित और निरंतर 

समन्वय की आवश्यकता ह।ै अंतिम छोर तक सवेा पहुंचाने की 

गणुवत्ता में सधुार, अर्थात कारोबार प्रतिनिधियों की क्षमता का 

निर्माण, डिजिटल वित्त की संस्कृति  को गहरा करने के लिए गांव 

स्तर पर भगुतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिसस ेउपयोग 

और वितरण में आसानी हो, पर ध्यान कें द्रित करके पिछल ेप्रयासों 

स ेप्राप्त लाभों को समेकित करने पर ध्यान कें द्रित किया जाएगा।

लक्ष्य – 

• सरकार/विनियामकों/वित्तीय सवेा प्रदाताओं/नागरिक समाज 

आदि के बीच कार्रवाई के संमिलन को सनुिश्चित करने के लिए 

जमीनी स्तर पर प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियों/अपके्षाओं 

को स्पष्ट रूप स े व्यक्त किया जाए। 2019 में अग्रणी बैंक 

योजना के 50 वर्ष परेू होने के साथ, एसएलबीसी एनएसएफआई 

अवधि (2019-24) के दौरान प्राप्त किए जाने वाल ेविज़न, कार्य 

योजनाओं और लक्ष्यों की समीक्षा और कार्यान्वयन करें। 

• भ-ूस्थानिक (जियो-स्पेशियल) सचूना प्रौद्योगिकी में प्रगति के 

साथ, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी के लिए 

उक्त तकनीक का लाभ उठाते हएु एक मज़बतू निगरानी ढाँचा 

विकसित किया जा सकता ह,ै जिसमें आकांक्षी ज़िलों, परू्वोत्तर क्षेत्र 

और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों पर विशषे ज़ोर दिया जाएगा। 

मार्च  2022 तक एक निगरानी ढाँचा और एक जीआईएस डैशबोर्ड 

विकसित किया जाएगा। 

उपलब्धियां – 

1. एसएलबीसी/यटूीएलबीसी, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के 

साथ समन्वय में आजीविका और कौशल विकास और सामाजिक 

सरुक्षा योजना (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) तक 

पहुंच के तहत हईु प्रगति की निगरानी और समीक्षा करते ह ैं। 

2. भारत सरकार ने राष्ट्रीय सचूना विज्ञान कें द्र (एनआईसी) द्वारा 

विकसित एक भौगोलिक सचूना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप, 

जन-धन दर्शक (जेडीडी) ऐप लॉन्च किया ह।ै यह ऐप सभी बस े

हएु गाँवों के 5 किलोमीटर के दायरे में ब ैंकिग कें द्रों की उपलब्ध-

ता प्रदर्शित करता ह।ै जेडीडी ऐप पर बैंकों द्वारा अपडेट की गई 

जानकारी के आधार पर बैंकिग सवेाओं स ेवंचित गाँवों की नियमित 

निगरानी की जाती ह,ै और एसएलबीसी बैंकिग सवेाओं स ेवंचित 

स्थानों की पहचान करने और ऐस ेसभी स्थानों पर बैंकिग सवेाओं 

की उपलब्धता सनुिश्चित करने में रचनात्मक भमूिका निभाती ह ैं।

3. इसके अलावा, वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी 

के लिए, आरबीआई ने एक समग्र वित्तीय समावेशन (एफआई) 

सचूकांक तैयार किया ह,ै जो देश में वित्तीय समावेशन की सीमा 

को समग्र रूप स े मापता ह।ै एफआई सचूकांक एक व्यापक 

सचूकांक ह ै जिसमें वित्तीय समावेशन के तीन आयामों (पहुँच, 

उपयोग और गणुवत्ता) के लिए उप-सचूकांक शामिल ह ैं, जिनमें 

ब ैंकिग, बीमा, प ेंशन, निवश और डाक जैस ेसभी वित्तीय क्षेत्रों के 

मानदंड शामिल ह ैं।

4. 2021 स े हर साल एफआई सचूकांक प्रकाशित किया जा 

रहा ह,ै जो प्रगति की जानकारी प्रदान करता ह ैऔर एफआई क्षेत्र 

में कमियों की पहचान करने में मदद करता ह,ै जिन्ह ें सबंंधित 

हितधारकों द्वारा दरू किया जा सके। एफएसडीसी-एससी के तहत 

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता तकनीकी समहू (टीजी-

एफआईएफएल) की बैठकों में एफआई सचूकांक के तहत हईु 

प्रगति की समीक्षा भी एक नियमित एजेंडा आइटम ह।ै
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क्रम संख्या 1-44 पर कार्रवाई बिंद ुअध्याय-IV के अनुसार हैं

कार्यनीतिक उद्देश्य I – परिवारों और सकू्ष्म उद्यमों हेतु वित्तीय रक्षा और वित्तीय सरुक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायसंगत, 
उत्तरदायी और किफ़ायती वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में सधुार करना।

1. I.1 अंतिम छोर तक पहुंच की समता, पहुंच, स्थिरता और 
गणुवत्ता में सधुार

एसएलबीसी/यटूीएलबीसी दिसम्बर 2030

2. I.2 पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीसी एजेंटों के लिए प्रोत्साहन 
तंत्र

आरबीआई, नाबार्ड सतत्

3. I.3 बीसी के पारिश्रमिक ढांच ेको मजबतू करना। आईबीए, आरबीआई दिसम्बर 2026

4. I.4 सवेाओं के दायरे का विस्तार करना और बीसी परिचालनों 
की निरंतरता में सधुार करना

एफएसपी, आईआरडीएआई, 
पीएफआरडीए, आरबीआई, 
सबेी

सतत्

5. I.5 बीसी रजिस्ट्री को सदुृढ़ बनाना आईबीए, आरबीआई सतत्

6. I.6(क) डिजिटल भगुतान में एक अरब उपयोगकर्ताओं तक पहुँचना आरबीआई दिसम्बर 2029

7. I.6(ख) डिजिटल भगुतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारण और 
गहनीकरण (ईडीडीपीई)

एसएलबीसी/यटूीएलबीसी मार्च  2027

8. I.6(ग) लक्ष्यित ऋण प्रवाह को सगुम बनाने और पहुंच का विस्तार 
करने के लिए प्रोग्रामेबल सीबीडीसी

आरबीआई सतत्

9. I.6(घ) डीपीआई के रूप में यनूिफ़ाइड लेंडिग इटंरफ़े स (यएूलआई) आरबीआई सतत्

10. I.6(ङ) सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को जनसरुक्षा पोर्टल पर 
लाना और एपीवाई के कवरेज में सधुार करना

एफएसपी, नाबार्ड, 
आईआरडीएआई, 
पीएफआरडीए 

सतत्

11. I.6(च) सरल डिजिटल इटंरफेस एफएसपी, वित्‍तीय क्षेत्र के 
विनियामक 

सतत्

12. I.7 सकू्ष्म उद्यमों पर विशषे ध्यान दिया जाना। एफएसपी, आरबीआई सतत्

13. I.8 स्व-विनियामक सगंठनों के माध्यम स े जिम्मेदारी परू्वक 
नवोन्‍मेष को बढ़ावा देना

एसआरओ, वित्‍तीय क्षेत्र के 
विनियामक 

सतत्

कार्यनीतिक उद्देश्य II - महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय समावशेन के लिए लिंग-संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाना और 
परिवारों, विशेष रूप से अल्प सेवा-प्राप्त और दरु्बल वर्गों की वित्तीय समतु‍्थानशीलता में सधुार के लिए विभेदित कार्यनीतियाँ 
अपनाना।

14. II.1 महिला कारोबार प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाना। एसएलबीसी/यटूीएलबीसी दिसम्बर 2028

15. II.2 कें द्रित सवेाओं के लिए कमजोर और अल्प सवेा-प्राप्त वर्गों 
की पहचान 

वित्तीय क्षेत्र के विनियामक दिसम्बर 2026

16. II.3(क) कमजोर और अल्प सवेा-प्राप्त वर्गों के लिए अलग स े
उपयकु्त उत्पादों और वितरण चनैल की पहचान करना

वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सतत्
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17. II.3(ख) निवश, पेंशन और बीमा क्षेत्र में उपयकु्त बंडलबद्ध उत्‍पादों 
का विकास

सबेी, आईआरडीएआई, 
पीएफआरडीए 

सतत्

18. II.3(ग) आसान दस्तावज़ीकरण प्रक्रिया और त्वरित संवितरण के 
साथ उपयकु्त और निष्पक्ष ऋण उत्पाद

एफएसपी, आरबीआई सतत्

19. II.3(घ) आपातकालीन ऋण - बीएसबीडीए में ओवरड्राफ्ट एफएसपी, आरबीआई दिसम्बर 2028

कार्यनीतिक उद्देश्य III - आजीविका, कौशल विकास और समर्थनकारी पारिस्थितिकी-तंत्र का समन्वयन और वित्तीय 
समावशेन के साथ इसका संबंध

20. III.1(क) कौशल प्रशिक्षण के लिए विषय-वस्तु का विकास और 
वितरण

एनएसडीसी, एनसीएफई सतत्

21. III.1(ख) सभी कौशल संस्थानों द्वारा एनएसक्यूएफ को अपनाना और 
सभी भाषाओं में पाठ्यक्रम विषय-वस्तु की उपलब्धता

एनएसडीसी सतत्

22. III.1(ग) लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण पर ध्यान कें द्रित करते हएु 
सभी कौशल ससं्थानों के संसाधनों का समन्वय करना

एनएसडीसी सतत्

23. III.2 आयोजित कौशल प्रशिक्षण की सखं्या और प्रकार पर डेटा 
साझा करना और रिपोर्टिंग करना

एनएसडीसी सतत्

24. III.3 (क) एनएसडीसी, भारत सरकार और राज्य सरकार की कौशल 
ऋण योजनाओं पर सचूना का प्रसार।

एनएसडीसी, एफएसपी सतत्

25. III.3 (ख) प्रत्येक जिल ेकी क्षमता सबंद्ध योजना के माध्यम स ेकौशल 
प्रशिक्षित व्यक्तियों को वित्त पोषण और वित्तीय सहायता।

एसएलबीसी/यूटीएलबीसी, 
नाबार्ड, एफएसपी

सतत्

26. III.4 स्थानीय सामदुायिक सगंठनों का लाभ उठाना नाबार्ड, आरबीआई सतत्

कार्यनीतिक उद्देश्य IV - वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षण को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना।

27. IV.1 वित्तीय साक्षरता पहलों को बनाये रखना और गहरा करना। एनसीएफई, नाबार्ड, एफएसपी, 
वित्‍तीय क्षेत्र के विनियामक 

सतत्

28. IV.2 (क) विभेदित विषय-वस्तु और कें द्रित वितरण चनैल एनसीएफई सतत्

29. IV.2 (ख) लक्ष्यित वित्तीय साक्षरता इकाइयों की स्थापना। आरबीआई, नाबार्ड सतत्

30. IV.3 डिजिटल साक्षरता में सधुार एनसीएफई सतत्

31. IV.4 (क) सामग्री विकासित करना और उसका प्रचार-प्रसार – 
वहनीय ऋणग्रस्तता 

एनसीएफई सतत्

32. IV.4 (ख) सामग्री विकसित करना एवं उसका प्रचार-प्रसार - 
यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय योजना, आदि। 

एनसीएफई सतत्

33. IV.5(क) वित्तीय साक्षरता की स्थिति का आवधिक मलू्यांकन। एनसीएफई दिसम्बर 2027

34. IV.5(ख) विशिष्ट क्षेत्रों/समहूों के लिए कें द्रित जागरूकता पहलें। एनसीएफई सतत्
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35. IV.6 (क) सामान्य बैंकिग और वित्त-सबंंधित पहलओुं पर एआई 
और एमएल-आधारित सार्वजनिक क्वेरी सिस्टम विकसित 
करना।

एफएसपी, वित्‍तीय क्षेत्र के 
विनियामक 

सतत्

36. IV.6 (ख) उपभोक्ता सरंक्षण और शिकायत निवारण उपायों पर 
उपयकु्त सोशल मीडिया अभियान चलाना।

एफएसपी, वित्‍तीय क्षेत्र के 
विनियामक 

सतत्

कार्यनीतिक उद्देश्य V - ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण उपायों की गणुवत्ता और विश्वसनीयता को मजबतू करना।

37. V.1(क) सरल और कम बोझिल समाधान एफएसपी सतत्

38. V.1(ख) नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन 
प्रणाली पर बैंकों को सवु्यवस्थित करना और शामिल करना

एफएसपी सतत्

39. V.1(ग) बोर्ड द्वारा अनमुोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति एफएसपी सतत्

40. V.2(क) डिजिटल पमेेंट इटेंलिजेंस प्लेटफॉर्म आरबीआई दिसम्बर 2026

41. V.2(ख) डार्क  पटैर्न स ेसरुक्षा वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सतत्

42. V.2(ग) तकनीकी नवोन्मेषों के विरुद्ध सरुक्षा वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सतत्

43. V.2(घ) बैंकों द्वारा परू्व-सचूित आधिकारिक फ़ोन नंबरों का उपयोग एफएसपी सतत्

44. V.2(ङ) नियमित ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना वित्तीय क्षेत्र के विनियामक, 
एफएसपी

सतत्

एफआई क्षेत्र में प्रगति का आकलन करने के लिए निगरानी और माप तंत्र।

45. अध्याय-5 वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा डेटा सगं्रहण और प्रसार। वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सतत्

46. अध्याय -5 व्यापक एवं पृथक एफआई-सचूकांक का विकास। वित्तीय क्षेत्र के विनियामक जनू 2026

47. अध्याय -5 अध्ययन/सर्वेक्षण का सचंालन वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सतत्
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•	 www.uidai.gov.in

•	 www.npci.org.in

•	 www.sebi.gov.in

•	 https://investor.sebi.gov.in/. 

•	 https://jansuraksha.gov.in

•	 RBI guidelines on ‘Rationalisation of Branch 

Authorisation Policy- Revision of Guidelines’ dated 

May 18, 2017

•	 RBI guidelines on ‘Financial Inclusion- Access to 

Banking Services – Basic Savings Bank Deposit 

Account (BSBDA)’ dated June 10, 2019

•	 IRDAI discussion Paper on Tying/Bundling in 

Insurance - https://intranet.irdai.gov.in/web/guest/

document-detail?documentId=369570 

•	 https: // www. rbi. org. in / Financial Education / 

FLCs_CFLs_Details.aspx 

•	 https://www.cersai.org.in/

•	 https://i4c.mha.gov.in/ncrp.aspx

•	 https://doca.gov.in/DarkPatternsBusterHackathon/

about-us.php

•	 Master Direction - Know Your Customer (KYC) 

Direction, 2016 

•	 https://www.rbi.org.in/scripts/FS_PressRelease.

aspx?prid=50901&fn=9

•	 Report of India’s G20 Task Force on Digital Public 

Infrastructure - https://dea.gov.in/sites/default/files/

Report%20of%20Indias%20G20%20Task%20

Force%20On%20Digital%20Public%20Infrastruc-

ture.pdf 

•	 https: // www.nabard.org / demo /auth / writere-

addata / File / FARMER %20PRODUCER%20

ORGANISATIONS.pdf

•	 https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressRelease-

Display.aspx?prid=52068

•	 https: // www. rbi. org. in / Financial Education / 

FLCs_CFLs_Details.aspx 

•	 https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/con-

tent/I%20Can%20Do_RBI.pdf 

•	 https://fintech.rbi.org.in/

•	 https://www.npci.org.in/what-we-do/imps/faqs

•	 IBA instructions No. IBA/PSBT/L/2024/110 dated 

December 5, 2024

•	 https://www.iba.org.in/

•	 RBI guidelines - DOR.SOG (LEG).

REC/64/09.08.024/2023-24 dated January 1, 

2024, on Inoperative Accounts /Unclaimed Depos-

its in Banks- Revised Instructions

•	 https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/

FAQs.aspx?Id=2812 

•	 https://jss.gov.in/

•	 RBI Master Direction FIDD. MSME & NFS. 

12 / 06.02.31 / 2017-18 dated July 24, 2017 

(last updated on July 23, 2025) on Lending 

to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) 

Sector

•	 RBI Master Direction DoR. FIN. REC. 95 / 03.10.038 

/ 2021-22 dated March 14, 2022 (last updated on 

October 10, 2024) on Regulatory Framework for 

Microfinance Loans

•	 https://www.nabard.org/

•	 https://ncfe.org.in/ 

•	 https://cybercrime.gov.in/ 

•	 https://www.pfrda.org.in/ 

•	 Gazette Notification dated December 27, 2013 - 

https://egazette.gov.in/ 

•	 https://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/

FAQs.aspx?Id=274 

•	 https://www.niesbud.nic.in/ 

•	 https://npscra.nsdl.co.in/ 

•	 https://nrlm.gov.in/ 

•	 https://nsdcindia.org/ 

•	 https://www.msde.gov.in/ 

•	 https://www.nabard.org/ 

•	 https://jansuraksha.in/pmjjbyScheme 

•	 https://fintech.rbi.org.in/FT_RegSandbox 

•	 https://nirdpr.org.in/rseti/aboutus.aspx 
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•	 Omnibus Framework for recognising Self-Regula-

tory Organisations (SROs) for Regulated Entities 

(REs) of the Reserve Bank of India – dated 

March 21, 2024

•	 https://www.sidbi.in/ 
•	 https://www.skillindiadigital.gov.in/ 
•	 RBI Master Circular on lead Bank Scheme - FIDD.

CO.LBS.BC. No.03/02.01.001/2025-26 dated April 
1, 2025 

•	 https://www.undp.org/sustainable-develop-
ment-goals 

•	 RBI Master Direction DoR. FIN. REC. 95 / 03.10.038 

/ 2021-22 dated March 14, 2022 (last updated on 

October 10, 2024) on Regulatory Framework for 

Microfinance Loans

•	 RBI guidelines on Section 23 of the Banking 

Regulation Act, 1949 - Master Circular on Branch 

Authorisation - Census data 2011- DBR.No. BAPD.

BC.12/22.01.001/2016-17 dated September 1, 

2016

•	 https://udyamassist.gov.in/ 
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